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फ्र--- 


- हमारे प्रान्त 


शासन की दृष्टि से हमारा भारतवर्ष मुख्य दो भागों में वंणा हुआ है। 
(१) ब्रिटिश भारत---जहाँ ब्रिटिश सरकार की सत्ता है और (२) देशी रियासतें--- ' 
जहाँ भारत के देशी नरेशों की सीमित सत्ता है। क्षेत्रफल में ब्रिठिश भारत 
का विस्तार देशी रियासतों से लगभग ड्योढ़ा है श्रीर इस क्षेत्र का शासन 
देशी रियासतों की अपेक्षा अधिक प्रजातंत्रवादी है। यहाँ की जनता भी 
अधिक शिक्षित है और उसे देशी रियासतों की जनता की अपेक्षा अ्रधिक 
सामाजिक वा राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रजातंच्रात्मक शासन का प्रारम्भ 
यहाँ बहुत पहिले से प्रारम्स हो गया है ओर १६३४ के एक्ट के अनुसार 
ग्रान्तों को एक प्रकार का स्वतन्त्र शासन मिल चुका है। देशी स्थिसतों में 
अभी भी निरंकुश शासकों का बोलबाला है ओर वहाँ की जनता को राज- 
नैतिक मामलों में प्रायः कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं है। १६३५ के 
एक्ट के पूर्व देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत का शासन पूर्णतया अलग- 


अलग था परन्तु संघ-शासन की योजना सें वह पहला प्रयत्न किया गया कि 


श्‌ प्रान्तीय स्वायच शासन 


भारतीय संघ में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि दोनों भाग 
लें, परन्तु यह विपय केन्द्रीय शासन से संबंध रखता है और हमारा विपय 
फेबल प्रान्तीय शासन है | श्रतएव हम अपना अध्ययन केवल भारत के 
ब्रिटिश अधीनस्थ भागों तक ही सीमित रखेंगे । 

१६३५ के एक्ट द्वारा त्रिठिश भारत ११ प्रान्त श्रीर ६ चीफ़ कमिश्न- 
रियों में विभाजित है | १६३५ के पूर्व यहाँ केवल ६ प्रान्त थे--मद्रास, बंगाल, 
संयुक्तप्रान्त, बम्बई, विहार, मध्यप्रान्त, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त, पंजाब झोर 
शझासाम | १६३५ के एक्ट द्वारा सिन्‍ध और उड़ीसा, नो पहले बंबई और 
विदार के अन्तगत ये नये प्रान्त बना दिये गए हैं| चीफ़ कमिश्नरियाँ पहले 
प्‌ थीं--दिल्‍ली, अजमेर, कु, अन्दमान नीकोबार श्र बलोचिस्तान। १६ ३५७ 
के एक्ट द्वारा एक नई चीफ कमिश्नरी पंथ पिप्लोदा का निर्माण हुआ है । 

भारतवप के प्रान्तों का निर्माण किसी राजनैतिक था वेशानिक सिद्धान्त 

पर नहीं हुआ है| यद विभाजन अधिकतर ऐतिहासिक और सैनिक परिस्थितियों 
के कारण हथा है श्र इस कारण लोगों में प्रान्तों की श्राधुनिक सीमाश्रों 
के प्रति काझी असन्तोपष है। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यापार की दृष्टि से 
अपनी तीन शाखाएं सर्त, मद्रास और बंगाल में खोली थीं। ये तीनों 
शासाएं अपने शासन में एक दूसरे से पूण स्वतंत्र थीं और अपने कार्यों के 


लिए कम्पनी के टाइरक्दरों को को ही जिम्मेवार थी। धीरे-धीरे यहाँ की फूट से 
हाम उठाकर, पारस्परिक झमगठ़े कराकर, और अपनी सेना की सहायता से 





इन व्यापारी शाखाओं ने अपने प्रठुत्न का प्रसार प्रारंभ कर दिया शरीर 
थोड़े ही काल में ईस्ट इंडिया कम्पनी व्यापारी मंडल न रहकर देश के एक 
शारक वन बंटी । अब मी ये तीनों शालराएं एक दूसरे से 
झा शासन कम्रनी के १२ से १६ पुराने नौकरों की एक 
होठा था श्र उसका समाप्ति गबनंर रदता था ) सारा शासन 


रू ॥ हाता द्र्च्ल्च्क्ट्रप कान 
इस कमिल के बहुमत द्वारा होटा था। परंदु बंगाल में जब पहली बार 


द्र ” दख्ार 
९ १ ६ *। ई 





श्र 
स्वतन्त्र थ|। इनका 
दर 


काल दास 





वद्ध सत्या क शाहन मे असन्टाप हुआ वा उसने शासन-कार्य 


ने हुए सदस्यों का एक छोड संस्या बनाई | 


हसारे प्रान्त 


देश की आन्तरिक परिस्थिति बड़ी ख़राव थो | आये दिन एक मं; एक: 
युद्ध लगा ही रहता था ओर इन युद्धों के खर्चों में कम्पनी का कज्ज 'चबढ़ता' 
जा रहा था। इंग्लेश्ड लौटे हुए कम्पनी के नोकरों की अपार सम्पत्ति 
देखकर भी यह आवश्यक समझा गया क्रि प्रान्त के शासन सें कुछ न कुछ 
सुधार आवश्यक है | ओर इस कारण जब कम्पनी ने पालियामेंद से रुपया 
उधार लेने की चेश की वो पालियामेंट ने १७७३ के रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा 
भारतीय शासन में सुधार करने का अवसर प्राप्त किया। १७६५ में दीवानी 
का अधिकार पाकर बंगाल अरह्मयता अन्य अहातों से अधिक शक्तिशाली बन 
गया था | अतएव यह निश्चय किया गया कि बंगाल का सब्र गवर्नर- 
जनरल बना दिया जावे और उसकी कौंसिल को वम्बई और मद्गास के 
अहातों के शासन पर निरीक्षण का अधिकार दे दिया जावे | 
शासन में अभी ओर भी सुधार की आवश्यकता थी। गवर्नर जनरल को 
अपने कौंसिल के सदस्यों से कई वार मुठभेड़ करनी पड़ती थी और उसकी 
इच्छा के विरुद्ध भी मद्रास ओर बंबई की सरकार स्वतंत्र रूप से युद्ध घोषित 
कर दिया करती थी। वारेन हेस्टिंग्न का शासन-काल इन्हीं कठिनाइयों से 
भरा पड़ा है। सबसे मज़ेदार वात यह है कि उस काल की इन अहातों की 
स्वतंत्रता की छाया गवर्मेट आफ़ इण्डिया एक्ट १६१५ के ४५ (२) सेक्शन 
तक में देख पड़ती है । जिसकी भाषा से यह आभास होता है कि प्रान्तीय 
सरकारों को युद्ध ओर संधि करने का अंब भी अधिकार है। संभव है इसौी 
पुरानी परंपरा के कारण आज भी अहातों की सरकार को अन्य प्रान्तों से 
अधिक अधिकार प्रास हैं ओर वे अब भी स्वतंत्र रूप से भारत सचिव को 
अपनी डाक सीधी भेज सकते हैं ओर यहाँ के गवर्नर इंडिया सिविल सर्विस 
से न बढ़कर सीधे इंगलेंड से नियुक्त किये जाते हैं। 
भूमि विस्तार के साथ ही साथ घीरे धीरे बंगाल के गवनर जनरल का 
निरीक्षण अधिकार बम्बई ओर मद्रास पर भी बढ़ता गया और आवागमन 
के सुभीतों ने बम्बई ओर मद्गात के अहातों को बंगाल के अ्रधीन कर दिया। 
१७६६ में थीपू सुल्तान की हार के बाद मद्गात अद्यते की सीमा निर्धारित हो 


न प्रान्तीय स्वांचत शासन 


गई | यद्द सीमा झ्राज तक प्रायः वही पुरानी सीमा है। और श्पश्८ में 
तृतीय मरदठा युद्ध के पश्चात्‌ बम्बई अद्याते की वह्दी सीमा बन गई जो इसमें 
आज भी नक़शे में देखने को मिलती है। बंगाल अद्यते की सीमा में क्रमशः 
विकास होता गया | मरहठों के ऊपर विजयी होकर लॉर्ड लेक ने आगरे 
प्रान्द का बहुत-सा द्विस्सा बंगाल अद्दाते में मिला लिया और धीरे-धीरे बंगाल 
पअ्रद्यते की सीमा सुरक्षित करने के लिए ज्यों-ज्यों नये प्रान्त जीते गए. वे सभी 
बंगाल अद्यते के भाग बनते गये और इस तरह थोड़े ही समय में बंगाल 
अद्दते का विस्तार पूर्व में आासाम और दत्तिणी त्रक्षा तक, उत्तर में नेपाल 
फी तराई तक, परिचम में अवध, काँसी और पंजाब तक तथा दद्धिण में 
नागपुर तक हो गया। १८४२ में सिंध का भाग नेपियर द्वारा विजिंत होकर 
बंबई श्रद्याते में जोड़ दिया गया। सिंघ का यह भू-भाग बंबई से अपनी 
भाषा और हंस्द्वति में बिलकुल भिन्न है और इसको शासित करने के लिए 
जलमाग की ही सहायता लेनी पड़ती थी; परन्तु बंबई के समीप होने के 
दारण यह भाग उसी प्रान्त द्वारा ही शासित दो सकता था (पंजाब उस काल 
में त्रिटिश भारत का भाग न था) । और इस कारण शासन-सुविधा की दृष्टि से 
घ यम्दई प्रान्त मे ही मिला दिया गया । लोगों की इच्छा की कुछ भी परवाह 
नकी 
बंगाल का गधनर जनग्ल अब भी प्रिटिश विज्वित भागों का सर्वोच्च 
पकारी था ओर उसे बंगाल के विस्तृत अदह्यते के शासन के साथ ही 
राय दसई ओर मद्रात के शासन पर निरीक्षण स्वना पढ़ता था। बंगाल 
के गवर्नर उनरत और उसकी कीमसिल के लिए इतना शासन-भार बहुत था 
कि मिर्माल की योजना प्रारंभ हो गई। 


चोद द््ट्रानि दा जीवन ४2 था झट 
दु इस साय ऋषट्टान का जावन दागक था | +८६5८ परडचमालर प्रान्त 


ध 


ब्न्च् 





ब्क 


इसका शासक एक लास्थ्मंट गवनर ग्सा गया। स्८५०४ में 


हमारे प्रान्त 


दिया गया कि वह उन भागों के शासनाथ जो लेफ्टिनट गवनेर के पत्तों के 
शअंतरत न हों, चीफ़ कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। भारतवर्ष में उस वर्ष 
से कई चीफ़ कमिश्नर के प्रान्त बनाये गए. | १८३३ से ही बंगाल का गवनर- 
जनरल भारत का गवर्नर-मनरल हो गया था ओर वह उस काल से ही समस्त 
भारत के शासन का पूर्ण-सत्ताधिकारी ओर सर्वोच्चाधिकारी वन गया था । 
पंजाब का प्रान्त १८४६ में ब्रिटिश भू-भाग में मिलाया गया। पहले तो 
इसका शासन एक बोड्ड के हाथ में था; परन्तु वाद में वहाँ एक चीफ़ कमि- 
इनर रख दिया गया | १८४५७ के ग्रदर के बाद दिल्ली का भाग पंजाब में 
मिला दिया गया और पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रान्त हो रया। १८५६ में 
अवध जीता गया । पहले तो वहाँ चीद्च कमिश्नर रखा गया परन्तु श्८७७ में 
वह पश्चिमोत्तर प्रान्त का भाग हो गया जो इस समय लेफ्टिनंट गवर्नर का 
प्रान्त था | लार्ड क॒रज़न के समय में इस प्रान्त का नाम आगरा और अवध 
का संयुक्त प्रान्त रखा गया | १८६१ में पश्चिमी-उत्तर प्रान्त का कुछ भाग 
लेकर ओर कुछ “लोटे हुए भू-साग” (]४[0880 ६०7४7007०४) को मिला 
कर मध्य प्रान्त का जन्म हुआ । १६०३ में वरार का प्रान्त भी मध्य प्रान्त में 
मिला दिया गया | आसाम तो १८२६ में ही जीतकर बंगाल प्रान्त का भाग हो 
गया था, परन्तु १८७४ में वह एक चीफ़ कमिश्नर का प्रान्त बना दिया गया। 
१६०४ में बंगाल का प्रसिद्ध विच्छेद हुआ जिसमें आ्रासाम और बंगाल का पूर्वी 
भाग पूर्वी बंगाल और आसामः? का लेफ्टिनेंट गवनर प्रान्त ओर पश्चिमी वंगाल 
विहार और उड़ीसा मिलाकर पश्चिमी बंयालः नामक लेफ्टिनेंट गवनर का 
प्रान्त हो गया। इस विच्छेद ने देश-ब्यापी आन्दोलन शुरू कर दिया इस 
कारण १६१२ में इन दो प्रान्तों के तीन विभाग किये गये। (१) आासाम-- 
चीफ़ कमिश्नर का प्रान्त, (२) बंगाल अह्यता ओर (३) विहार वा उड़ीसा--- 
लेफ्टिनंट गवर्नर का प्रान्त | सुरक्षा के विचार से १६०१ में पंजाब के कुछ 
ज़िलों को अलग कर पश्चिमोचर सीमा प्रान्त का निर्माण हुआ | श््८७ में 
व्रििश विलोचिस्तान का भार चीफ़ कमिश्नर के आधीन रख दिया गया था | 
और श्८श्० और १८३४ में अजमेर शनर कुर्ग ब्रिटिश राज्य के आधघीमन होने 
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पर क्रमश; राजपूताने के पोलिटिकल एजेंट और मैयूर के रेप्षीडेंट द्वारा 
शासित होने लगे । दिल्‍ली १६११ के दरबार के बाद पंजाब से अलग कर 
दिया गया और बद चीफ़ कमिश्नर का य्रान्त बना दिया गया। इस प्रकार 
राजनैतिक, शासन और सैनिक सुविधाओं का ध्यान रखकर हमारे ब्रिटिश 
भारत का नक़शा तैयार दुआ इसमें जनता की रुचि श्र इच्छा का कोई भी 
द्वाथ न था। 

१६१६ के मुधार के पूर्व भारतवर्ष पाँच प्रकार केप्रान्तों में बंठा हुआ था 

(१) बम्बई,वंगाल और मद्रास के अरहाते जो गवर्नर और तीन सदस्यों की 
कॉमिल द्वारा शासित होते थे । विशेष परिस्थिति में तो गवर्मर इस कंसिल के 
मत को ठुकरा सकता था, परन्तु साधारणत; शासन का कार्य कौसिल के 
बहुमत से होता था। इन अद्वातों को केबल आर्थिक विषय छोड़कर अन्य 
विपयों पर भारत सचिव से सीधे पत्र-ध्यवहार करने का अधिकार था और वे 
भारत सरकार की थाजा के विदद्ध भारत सचिव को अपील भी कर सकते 
थे। ठपने अटातों के प्रमुख पर्दों पर नियुक्ति करने का भी अधिकार उन्हें 
था ओर जंगल वा श्राय के विपयों के निरीज्रण में भारतीय सरकार का 
पपधिकार इन खहातों पर अन्य प्रार््तों की अपेक्षा कम था ! 

(शो लेक्टिनेंद गवर्नर के प्रान्त पंजाब, संयुक्त प्रान्त, ब्रद्दार और 


द्ीसा वा ब्रह्म के प्रान्त ये । विदर का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर और उसकी 
इमिल दारा होता था| पररु अन्य पान्तों के लिए केबल लेक्टिनिंट गवनर 
ही था। संयुछ धान के शानन का भार एक आदमी के लिए बहत था इस 
कारण ब्दाँ झे लिए नी एक कॉमिल की बोजना की गईं, जो १६१५ में 
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(३) गहन ओर लेफ्टिनेंट ग़बनर के प्रा्नों के अलावा सभी बतिब्शि 

€्‌ बन न पक का 
अकक 2>+%नआताजक. यपनममनोनणनलक-प्कर कु आधी थकार 
धुल्तार बनर उनस्ल हू आपान थ कोर एक इकाश्म (25% ही इसके लिए 
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चल इा उम्दा शा जिए ड््निज क्लिप सिर कर्ता ० # ईैंड2%०“# है 
इाहइइलरबदा छाशार आर सलाह दिदा करता या | साड कौनट्मसर रावनसर- 
जपपन के ऑमिशिफियि आधे 3५ ही सानझ शापनर कि ट पार गय्भर: 
४399 ४2%: मे हा काम झअनता या आर इ्रमभ आाधयकार गवनर- 
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पान्तों की शासन सम्बन्धी हैसियत कुछ मिन्न-मिन्न थी । 

मध्य प्रान्त और आसाम यद्यपि चीफ़ कमिश्नर के मातहत थ;: परन्तु 
इनकी हैसियत लेफ्टिनेंट गवर्नर के मरान्तों के समान ही थी। आसाम और 
मध्यप्रान्त में घारा-सभाओं के बनने पर तो इन प्रान्तों और लेफ्टिनंट गवर्नर 
के पान्तों में प्रायः कुछ भी अन्तर न रह गया। है 

(४) ब्रिटिश वलोचिस्तान और सीमा प्रान्त भी गवनर जनरल के एजेंट . 
चीफ़ कमिश्नर द्वारा शासित होते थे परन्तु इन प्रान्तों का शासन आदिम 
जाति के भागों से अधिक संबंधित होने के कारण गवर्नर जनरल के अधिक 
अआधीन था ओर इनका शासन विदेशी वा राजनैतिक विभाग द्वारा होता था 
क्योंकि ऐसा होना एक तो इनकी राजनैतिक स्थिति के कारण आवश्यक था, 
दूसरे ये प्रान्त अन्य पान्तों की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अच्छे नहीं कहे ज! सकते 
थे। उन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायता पर अधिक अवलंबित होना पड़ता था। 

४) अजमेर, कुर्गं, दिललो और अ्न्दमान पर भारतीय सरकार का 
शासन अधिक प्रत्यक्ष था और ये भारत सरकार के णह-विभाग द्वारा शासित 
होते थे । 

१६१६ के सुधार के वाद वलोचिस्तान वा ५ वीं प्रकार की चीफ़ कमि- 
श्नरियों को छोड़ अन्य प्रान्तों के शासन का अ्रन्तर मिटा दिया गया ओर वे 
सव गवर्नर के प्रान्त कहलाये जाने लगे | फिर भी इन प्रान्तों ओर अह्यतों के 
प्रान्तों में शासन की दृष्टि से कुछ न कुछ अन्तर श्रवश्य रहा। १६१५ के 
एक्ट के द्वारा उड़ीसा ओर सिंध दो नये प्रान्‍्त बना दिये गये और साथ ही 
एक नई चीफ़ कमिश्नरी पंथ पिप्लोंदा भी कायम की गई । 

इस प्रकार शासन की सुविधा को ध्यान में रखकर ही इन प्रान्तों की 
सीमा बनी है। १६३५ के एक्ट द्वारा प्रान्तों को स्वायत्त शासन मिल चुका 
है, परन्तु उनकी सीमा वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर ठीक करने का प्रयत्न नहीं 
किया गया । १६३० से भारत के लिये संघ सरकार को जो चर्चा चल रहो है 
वह सर्वमान्य है और भारत के सभी राजनैतिक वर्ग भारत के लिये संघात्मक- 
सरकार ही हितकर सममते हैं अतएव हमारा भावी शासन-विधान संघात्मक 
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थी होगा । परसु संघ-सरकार की सफलता के लिए. यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है. 
कि प्रत्येक म्रान्त अपने को एक संगठित इकाई समझे । भारतवर्ष भें यह 
संभव नहीं हो सका है | १६३० में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा 
था कि हम शाधुनिक पान्‍्तोीं को किसी भी तरह उत्तरदायी सरकार की 
आदश इकाई नहीं मान सकते |” उनके विचार से ये प्रान्त “शासन के वे 
बहत से ज्षेत्र है जो विजय फे फलस्वरूप, पुराने शासकों के हृटाने पर, या 
शासन विज्ञय के कारण बिना किसी दिद्धान्त के पेंदा हो गये हैं, इनमें से 
कोई भो इस विचार से नहीं बनाया गया है कि वह संघात्मक राज्य की 
स्वत) शासित इकाई के उपयुक्त हों ॥७ १६१७ के कांग्रेस अधिवेशन में 
लोकमान्य तिलक ने भी यही कहा था कि सच्चे प्रान्तीय स्वायत्त शासन के 
लिए भाषा की दृष्टि से पान्तों का विभाजन आवश्यक हे (॥8घ9।70 
ए/एपीटरड हाल वा €्ए्म्रातीं एजती)तजा एाश्नाश(तृर्पांई:0 
070क छारंशे ैपाताणााए) कांग्रेस ने भी भापा-आशित 
ब्रिभातस को स्वीकार कर लिया है | ओर लीग को भी श्ात्म-निर्णय के 
ठिद्ाल्तानुमार प्रान्तों के पुनर्निर्माण के विपय में कोई आपत्ति न होनी 
साहिये बढति पाविस्तान के नाम पर यह बंगाल थरीर पंजाब प्रान्त की 
सीमाओं में परियतन होने के विमंद है। २५ जुलाई श्श्८ को कांग्रेस 


री न 


कमेटी ने अपने प्रसूे 
वकिंग कसा ने अपने प्रस्ताव से हर कनादक ओर करला के जागो 
ः थे 
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की बीजना भारत सरकार के सम्मुख 
अपने निवाचिन-पत्र भें भाया्युक्त 
मद्रात के मंत्री-मंदल ने भी आंध्र 
परन्तु भारत सचिव ने इन प्रस्ताव 
योजना तो बहुत पुरानी 
ने दआांध्र पानत की माँग की 
सभा ने इस नयेपान्त के 
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इमारे आज के प्रान्त सिन्न-सिन्न सावा-भाषियों,संस्क्ांतयां आर वगा के समूह: 
हैं जिसके कारण प्रान्तीय शासन साम्प्रदायिकता, दंघ और प्रतिदृन्द्रिता का 
अखाड़ा वन रहा है। प्रान्तीय सीमाओं की कड़ी आलोचना करते हुए. १६३० 
में साइमन कमीशन ने मद्रास के विषय में लिखा था--“इस प्रान्त की सामा-: 
जिक भिन्नता, भाषा की भिन्नता से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं और इनका वहाँ 
की राजनैतिक परिस्थिति पर व दलों के निर्माण में गंभीर प्रभाव पड़ रहा है ।?' 
मद्रास अहाते की सीमा तो थीपू सुल्तान की हार के बाद १७६६ में बन 
चुकी थी और उस सीमा के बनाने में केवल सैनिक वा शासन-सुविधाओं को 
ही ध्यान में रखा गया था| यदि किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त पर मद्गास का 
पुनर्निर्माण हो तो मद्रास को कई पान्तों में बाॉँटना आवश्यक हो जावेगा। 
यह विभाजन शासन ओर मद्रास के हित के लिए. आवश्यक है। तामिल 
श्रोर तैलयू यहाँ की मुख्य भापाएं हैं, मलयालम--त्रावशकोर और कोचीन के 
श्रास-पास मलावार ज़िलों में वोली जाती है। मैसूर ओर वम्बई की सीमा के' 
पास के ज़िलों की भाषा कन्नड़ी है। कुछ भागों में ठल्लू बोली जाती है ओर 
उड़ीसा के पास के उत्तर-पूर्वी ज़िलों की भापा उड़िया है। १६३५ के एक्ट 
के अनुसार जब उड़ीसा का प्रान्त बना तो ये जिले उड़ीसा के हिस्से बना 
दिये गये। परन्तु अब भी भद्गरास की सीमाओं में परिवर्तन होने की आवब- 
श्यकता है। आंध्र देश वासियों का (तामिल भाषपी ) आन्दोलन तब तक 
बरावर चलता रहेगा जब तक वे अपना स्वतंत्र प्रान्त न बना लेंगे। विहार 
प्रान्त में छोया नागपुर अपनी सम्यता में विहारियों से बिलकुल भिन्न है और 
इधर कुछ वर्षों से अलग होने की चेष्टा कर रहा है । आसाम के सिलहट,. 
सिलचर और गोलपारा के ज़िले अधिकतर वंगालियों से भरे पढ़े है और 
आसाम के पूरे पान्त में वंगाली बोलने वालों की संख्या आसामियों से कहीं 
अधिक है। वम्बई का भी यही हाल है। भाग्व से सिंध जो अपनी संस्कृति 
और भाषा में वम्बई के विज्कुल भिन्न था अलग कर दिया गया है। परन्तु 
अव भी वम्बई अहाते में चार संस्कृति ओर भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी 
खानदेशी और कन्नड़ी | शुजरातियों और मरहठों की दलवंदियों और दोप के 
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कारण प्रान्त का पूरा शासन गंदा हो रहा है| बम्बई अहाते का दक्षिणी भाग 
कनट्क के ज़िले हैं जो बड़ी अच्छी तरह सेमद्रास के दक्षिणी भाग सेजोड़े जा 
सकते ईँ--.क्योंकि इस भाग के लोगों की जाति-पाँति, रहन-सहन ओर भाषा 
कननड़ी ही है| ये कर्नाव्की अपने को एक भिन्नसमूह मानते हैं। उनके दिलों 
में झत्र भी हिन्दू राज्य विजयनगर के वैभव तथा कन्नड़ी राज्यवंश की 
रखतियाँ जाग्रत हैं और उन्हें अपनी मिन्न संस्कृति पर अब भी गर्व है । खानदेशी 
ज़िले मध्य प्रान्त के दक्षिणी ज़िलों से मिलाये जा सकते है और इस प्रकार 
पान्‍्तों की सीमा वैज्ञानिक बनाई जा सकती हूँ | मध्य प्रान्त में भी महाकौशल 
ओर महाराष्ट्र भागों में पुराना वैमनस्थ चला था रहा है। और यह वेमनस्य 
श्र अविश्वास का वातावरण प्रान्त के लिए अद्िितकर है | विद्दार में 
यंगाली और द्रिदारी की समस्या बड़ी जटिल है ओर वह प्रान्त के पूरे 
शानन को गंदा किये है | 

देश की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि प्रान्तों का निर्माण प्रान्तों 
की उन्नति को दृष्टि में रखते हुए किया जावे। जो भाग श्रपनी संस्कृति, 
भाय्रा, स्टन-सहन और इतिहास के कारण एक हों, उन्हें एक प्रान्त बना 
दिया जावे | सिंध अपने सांस्कृतिक विकास में बम्बई से बहुत पिछड़ा था इस 
कार सिंध और दम्बई का एक प्रान्त रहना सिंध के लिए अच्छा न था | 

इस विभाजन में हमें एक और बात भी स्मरण रखनी होगी । १६३५ के 
एक्द था हमार आज़ की विचार धारा के अनुसार हमारा भावी केन्रीय 
शाल्न रुघोव होगा मारतवर्ष के लिए संघीय शासन ही हितकर है, 


था अ / बढ श् ट 
हि हक दिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक प्रान्त अपनी एक पूगय 
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उद्दात करने की सामस्य रखता हों 
जी. ् | रा 
सिर आर उद्दीरा का निर्माण अन्य 
थक दृष्टि ने थे धरानत स्थानलम्बी नहीं | 
# दाट्ट न ये धानत सथावलम्पी नहीं ह्व्प 
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करे उसमे एकला का भाव हो 
4७ ट 2, यो हक रे 
साउवर बन्द्ाय सरकार को सिर और उ्ीसा को क्रमश: १ करोड और ० 
बन है ० कर 
हए मंपया उनके शानन ख़् को देना पडता ॥। इस सक्षम छा भार अन्य 
भायप 


<. 
गय ही इस सदायना से प्रान्त की 


हमारे प्रान्त श्शु 


आन्‍्तरिक स्वतंत्रता में भी वाधा पड़ने की संभावना है ) 

प्रान्व-निर्माण में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं इनके कारण 
प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता वढ़ने की आशंका तो नहीं है। पूरे राष्ट्र की 
भलाई उसी समय सम्भव हो सकती है जब प्रान्तों में अतिद्दन्द्रिता न होकर 
सहयोग हो । 

१६३५ के एक्ट के अनुसार नये प्रान्तों के बनाने ओर पुराने प्रान्तों की 
सीमा परिवर्तित करने वा क्षेत्रफल घटाने बढ़ाने का अधिकार स-कौंसिल 
सम्राट को है और इस संबंध में भारत- सचिव सम्राट को तभी सलाह देगा 
जब उसे ग्रान्तीय वा संघीय सरकार और उनकी धारा-सभाओं की इच्छा 
इस प्रकार की मालूम होगी। इस अधिकार के होते हुए भी अभी निकट 
भविष्य में ब्रिटिश सरकार की कोई भी इच्छा इन प्रान्तीय सीमाओं के 
बदलने की नहीं है, यद्यपि आज से वहुत वर्ष पूर्व १६३० में साइमन कमीशन 
ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि आधुनिक प्रान्तों को हम स्वायत्त शासन 
के आदरश्श क्षेत्र नहीं मान सकते | 

भावी वैधानिक सुधारों में प्रान्तीय सीमा परिवर्तन का प्रश्न वड़ा महत्व- 
पूर्ण है | और यद्यपि यह वात सर्व स्वीकृत है कि प्रान्तों का पुनर्निर्माण हो 
परन्तु यह निर्माण किस ढंग से किया जावे इस पर राजनैतिक क्षेत्रों में कुछ 
, भी चर्चा नहीं हुई है । १६३५ में दी हुई धारा बड़ी श्रसंतोष पूर्ण है क्योंकि 
यह परिवतन एक तो वाह्य शक्ति सकौंसिल सम्राट के हाथ में है दूसरे वह 
प्रान्तीय घारा-सभा के प्रस्ताव पर आश्रित है। हमारी प्रान्तीय धारा सभायें 
लगभग १४४ जन-संख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं इस कारण उनके प्रस्ताव 
वास्तव में लोकमत के अनुरूप हैं इसमें सन्देह है। दूसरे इनके द्वारा अल्प- 
संख्यक वर्गो के हितों की रक्षा की आशा करना भी व्यर्थ है। और प्रान्तीय 
पुनर्विभाजन का प्रश्न अल्पसंख्यक वर्गों के दित हैं। ऐसी अवस्था में यही 
अच्छा होगा कि प्रत्येक ज़िला अपने बहुमत द्वारा यह निश्चय क़रे कि बह 
किस प्रान्त का भाग रहेगा । उस समय हमें अपने धान्तों की संख्या भी वढ़ानी 
होगी जो शासन की दृष्टि से आवश्यक भी है। संयुक्तप्रान्त में अल्पसंख्यक 


१२ प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


दलों की कोई समस्या नहीं है परन्तु इतने बड़े प्रान्त का शासन एक गवर्नर 
के हाथ में देना अ्रच्छा नहीं | प्रान्तों के छोटे ओर प्रायः बराबर होने पर 
एम संपरीय धारा-सभा के दूसरे मंडल में प्रत्येक भान्त को बराबर सदस्य भेजने 
का अ्रधिकार भी दे सकेंगे जो संघीय शासन के लिये आवश्यक होते हुए भी 
आज संभव नहीं है। प्रान्तों के पुननिर्माण से हमारे कई भाग (चीफ़ कमिश्नर 
के प्रान्त, आदिम जातियों के क्षेत्र आदि) जो १६३५ के सुधारों से बंचित कर 
दिये गये हैं, नये सुधारों में दिये गये अधिकारों का उपभोग कर सकेंगे | 
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स्वायत्त शासन का जन्स _ 


१६३५ के एक्ट के अनुसार पान्त अपने आन्तरिक शासन में एक 
प्रकार से स्वतंत्र कर दिये गये हैं; परंठ इसके पूर्व भारतवर्ष में एकात्मक 
सरकार होने के कारण प्रान्तों के आंतरिक शासन पर केन्द्रीय सरकार का 
काफ़ी अधिकार था। कुछ तो संघीय शासन की शर्तों के कारण, कुछ राज- 
नैतिक दृष्टि से वा कुछ शासन की सुविधाओ्ों को देखते हुए यह परिवतन 
आवश्यक था। पान्तीय वा केन्द्रीय शासन का संबंध हमारे वेधानिक 
इतिहास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूण है | इन एृष्ठों में हम केवल इसी संबंध 
के ऊपर संक्तित में विचार करंगे । 

हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी 
तीन स्वतंत्र शाखाएं बम्बई, मद्रास ओर वंगाल में खोली थीं। भारत विजय 
के साथ इन शाखाओं का कार्यक्षेत्र ने लगा और ये शाखाय शासन उरुस्थायें 
वन गई । धीरे-धीरे तीन प्रान्तों का विस्तार होने लगा परन्तु १७७३ तक ये 
पघान्त अपने शासन में एक दूसरे से स्वतंत्र रहे | अन्य भारतीय नरेशों से संबंध 


श्ड प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


स्थापित करने, वा युद्ध और संधि के लिए यह अनिवाय हो गया कि ब्रिटिश 
भारत की नीति इन मामलों में एक हो, इस कारण १७७३ के रेस्युलेटिंग 

एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी फकॉसिल को, वेदेशिक 
नीति वा युद्ध और संधि के मामलों में, वम्बई ओर मद्रास के प्रान्तों पर 
अधिकार मिल गया । यद अ्रधिकार केबल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित था; : 
खपने श्रान्तरिक शासन में तथा अपने प्रान्त के लिए क़ानून बनाने में बम्बई 
और मद्रास के प्रान्त अब भी पूर्ण स्वतंत्र थे | परन्तु श्य३३ के चाटर एक्ट 
द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारतवर्ष का गवर्नर-जनरल वना दिया गया। 
झोर उसका अधिकार सम्पूर्ण त्रि्श भारत पर माना जाने लगा। इसी 
एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की कौसिल में एक क़ानून सदस्य भी बढ़ाया 
गया जो सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत की क़ानून व्यवस्था का उत्तरदायी दो गया। 
मद्रास ओर बंबई की सरकार से क़ानून बनाने का अधिकार छीन लिया 
गया ओर इस प्रकार श८३३ में भारत सरकार का सज्नपात हुआ। इसी 
खबसर पर लिखे गये कोर्ट आफ डाइरेक्टर के पत्र से हमें इस काल की भारत 
सरकार के अधिकार का अच्छा ज्ञान हो सकता है। उन्होंने लार्ड विलियम 
बेंद्िक को लिखा कि सारा शहरी और सैनिक शासन का उत्तरदायित्व 
भारतवर्ष के गवनर जनरल पर है और अभी तक अन्य परान्तों पर जो निरीक्षण 
बंगाल के गवर्नर जनरल का रहा है बद किसी भी दालत में सन्तोपजनक 
नहीं है। द्विविश भारत के शासन का श्रेय और बदनामी श्रत्र॒ प्रान्तों पर 
ने होकर भारत सरकार पर है | १८३१३ के एक्ट की ओर संकेत करते हुए 
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उन्होंने यट स्पट्ट कर दिया कि इस एक्ड का उद्देश्य उपबक्त विचारों को 
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कार्यान्वित करने का हे। “चुँकि अब तुम्हे भाग्त के समग्र भागों पर शासन 
करने के सब अधिकार दे दिये गये हैं और इन सब भागों में सुचाद शासन 
का इचरदापित टठच्दारे ही ऊपर है, इस कारण यहद्द तुम्दें विचार करना 
होगे कि दिल मीना नक ओर फकिन-किन मामलों में भारतीय सरकार के; 
झपिकार दाल्से को दिये ता सकते हैं और किन सीमा तक वा किन मामलों 
में ऋपने ही हाथ में रबकऋर इन अधिकारों का सदुपयोंग हो सकता दे। 


स्वायत्त शासन का जनन्‍्स श्र 


परन्तु तुम्हारे पास इस वात का पूर्ण सबूत होना चाहिये कि शासन के वे 
विषय जिन्हें ठुम प्रान्तीय सरकार के हाथ में छोड़ देना चाहते हो और 
जिनकी छोटी-छोटी बातों में तुम्हारा हस्तक्षेप करना लाभप्रद न होगा, प्रान्तों 
द्वारा अच्छी तरह शासित हो रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन सब मामलों: 
में हस्तक्षेप करना भी तुम्हारा कतेव्य होगा |? 

पाँच वर्ष वाद डायरेक्टस ने फिर इसी प्रकार की चेतावनी दी थी कि 
यद्यपि शासन की प्रत्येक सक्ष्म वातों में तुम्हारा हस्तक्षेप करना न तो संभव है 
ओर न आवश्यक ही, फिर भी यदि तुम उन सब बातों को बिना किसी 
आलोचना के यों ही छोड़ दोगे जो ठ॒म्हारे विचार से किसी अहाते या पूरे 
साम्राज्य के लिए घातक है, तो यह काय तुम्हारे पद के योग्य न होगा । 

इस मकार १६१६ तक गवर्नर जनरल ओर उसकी कौंसिल पूरे भारतवर्ष 
के शहरी ओर सैनिक शासन की सर्वोच्च अधिकारी वनी रही | प्रान्तीय सर- 
कार एक प्रकार से भारत सरकार की एजेन्ट रूप हो गई'--जिन्हें अपने- 
अपने प्रान्तों में गवनंर जनरल द्वारा दिये गये आदेशों को पूरा करना पड़ता 
था | भारत की पूरी सरकार पूण रूप से एकात्मक सरकार बन गई। श्६१५ 
का गवर्मेट आफ इण्डिया एक्ट भी भारत सरकार की इस पूर सत्ता की ओर 
संकेत करता है । 

“प्रत्येक प्रान्तीय सरकार स-कौंसिल गवर्नर जनरल के आदेशों को मानेगी 
ओर अपनी उन सब का्यवाहियों और मामलों को सदैव और ठीक रूप से 
सूचित करती रहेगी, जिसे उसकी ( प्रान्तीय सरकार की ) दृष्टि से भारतीय 
सरकार का जानना आवश्यक है या जिसके सम्बन्ध में उसे किसी सूचना की 
आवश्यकता है | प्रान्तीय सरकार अपने सब प्रान्तीय मामलों में भारतीय 
सरकार के पूर्ण अंतर्गत रहेगी# |? 
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यहाँ एक बात स्मरणीय है कि न तो १८३३ के चाटर एक्ट के द्वारा 

ओर न डायरेक्टर के श्रादेशों के फल स्वरूप ही प्रान्तीय और भारत सरकार 
के बीच शासन सम्बन्धी विषयों का विश्वाजन हो सका। चूँकि शासन की 
सुविधाओं के लिए प्रान्तों को कुछ न कुछ अधिकार देना श्रावश्यक था 
इस कारण १६१६ तक प्रान्तीय ओर केन्द्रीय विपयों का जो विभाजन हमें 
मिलता है वह केबल शासन सुविधाओं की उत्तरोतर विकास के फारण 
हुआ है। संघीय शासन के नियमानुसार नहीं। १६०६ की डिसेन्ट्र- 
'लाइजेशन ( अकेन्द्रीकरण ) कमीशन की रिपोट से भी यही बात 
मालूम होती है। उनके मतानुसार “कोट श्लाफ डाइरेक्टर द्वारा संकेत 
की गई प्रान्तीय श्रीर केन्द्रीय श्रधिकारों की ठीक-ठीक सीमा श्राज तक 
बनामा बड़ा कठिन है ; केवल यदी कहा जा सकता है क्रि केन्द्रीय सरकार 
को मोटे झिद्धान्तों को बनाना चाहिये और उन सिद्धान्तों की छोटी-दोटी 
युक्ष्य बातों को काम में लाने का काम प्रान्तीय सरकार पर छोड़ देना 
चादिये। यद्यपि कभी-कभी यह कहना बढ़ा मुश्किल है कि मोटा सिद्धान्त 
क्या है और सक्ष्म बातें क्‍या हईू या कि सूक्ष्म वा छोटी-छोटी बातें मोटे 
सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं जा सकती | सौका पढ़ने पर यही छोटी-छोटी बार्ते 
बड़ा भारी बबंदर बने सकती ईद, जिनमें भारत सरकार था भारत सचिव तक 
उसरखाबित को ध्यान करना पढ़े | इसलिए सबसे अच्छी बात 
प्रान्तीय और केन्द्रीय वियद्यों का विभाजन शासन विधान में 

ने किया जावे धर उनका सम्बन्ध लिन्न-मिन्न वा बदलती हुई परिस्थितियों के 
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स्वायत्त शासन का जन्म ५७ 


१६वीं सदी के मध्यकाल में केन्धीय सरकार का प्रान्तों पर पूर्णाधिकार 
तीन बातों में पाया जाता है। (१) आर्थिक, (२) धारात्मक और (३) शासन- 
सम्बन्धी । 

आर्थिक मामलों में प्रान्तीय सरकार केन्द्र के ही ऊपर निर्भर थी। 
ब्रिटिश भारत की सारी आय सम्राट की आय मानी जाती थी और प्रान्तीय 
सरकारों को कानून की दृष्टि से अपने प्रान्तों की आय में भी कोई अधिकार 
न था | सारी आय केन्द्रीय सरकार जमा करती थी और वहीं केवल बहुत 
छोटे-मोटे ख़्ों को छोड़कर, भारत सरकार के सारे खर्च की जिम्मेवार थी। 
आख़िर उन दिनों ईस्ट इंडिया कम्पनी एक व्यापारिक कम्पनी से ही तो 
सरकार वन रही थी ओर इस कारण आय ओर ख़च्च के संबंध में उसका यह 
हिसाव-किताव ठीक ही था | १८५४ के वाद भी जब ईस्ट इंडिया कम्पनी से 
भारत का राज्य सम्राट के हाथों आया तो भी आर्थिक संबंध में कुछ भी 
सुधार न हुआ । प्रान्तीय सरकार कोई भी ख़्च बिना केन्द्रीय सरकार की 
अनुसति के नहीं कर सकती थी। उस समय के आशिक संबंध के ऊपर 
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छिखता छुश्नां सर स्विई स्ट्रेंची कहती दकि “इस आये का बंदवार्ण पी 

प्रकार की > परिवर्तित हो गया जहाँ बिना किसी ठुक 

श्धिक जोर वाले की खधिक रुपया जाया करता था । ओर चैँकि कम 
॥| पुयदा ने 


करता बढ़ने 
भी प्रान्त के सुधार की गुजाइश ने इस काएण प्रान्तीय हें की अर 
बढाने की इच्था मिम्नतम धरातल मे ११४ 
लाई मेयों ने पहली बार खआाजिक संवार के लिए. कदम बढाया और 
पहली यार प्रान्तीर् सरकार आेथिक उत्तरदायित्व मिलो | 
प्रत्येक प्रास्तीय सरकार को कुछ खास-खार्स विपयों के लिए. ( उदाइस्णा्य, 
पजिस, जेल और खस्पताल के लिए. ) ० भश्वित रकम खर्च के लिए. मिलीं 
गई जिनमें थे किसी सीमों ते स्वतंत्र मिन्न-मितर मर्दों में खच कर 
खकते ये । आवश्यकतातदार वे इस रकम को खन्‍्य स्थानी लगाकः 
दा सकते मे । इसे प्रकार प्रान्तीय छरकार ने अपने +्नभी कमी कर 
का उ्देश सता ताकि बची हैंई स्करम बंद अन्य उपयोगी कार्मी में लगा 
हके। प्रात्तीय ऑन भी बढ़ाने की कोशिश का गई | लाई लियन के 
समय में प्रान्तों का ओर भी अधिक अधिकार मिल गये। प्रान्तीय विपयों के 
खर्च मे केल्रीद संर्तत: हल्सेंत का नह, कम कर दियीं आर एक 
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स्वायत्त शासन का जन्म . श६ 


प्रान्त अपनी आय के कुछ मदों की रकम पूर्ण रूप से ओर कुछ मर्दों की 
एक निश्चित औसत अपने खर्च में लाया करे । इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त को 
अपनी आय बढ़ाने का उत्साह भी हुआ । यह पहला मौका था जब लाड़े 
लिगय्न की सरकार ने आय के मदों का वर्गीकरण प्रान्तीय ओर भारतीय दो 
भागों में किया । प्रान्तीय आय के सद अधिकतर वे विषय थे जिनसे प्रान्तीय 
सरकार थोड़ी भी सतकता और बुद्धि से अपनी आय काफ़ी बढ़ा सकती थी । 
जैसे---जंगल, आबकारी, लाइसेंस टेक्स ( इनकम टेक्स ) स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, 
कानून और न्याय, शिक्षा और सावजनिक कार्य । प्रान्तीय खर्चे को पूरा करने 
के लिए केन्द्रीय सरकार लगान की रकम की भी कुछ ओसत प्रान्तों को देती थी । 

यह सिलसिला १६०४ तक रह्य | १६०४ में प्रान्तीय केन्द्रीय आय के 
मदों का वर्गीकरण प्राय; स्थायी हो गया जिसके कारण प्रान्तों को अपने 
आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी स्वतंत्रता मिल गई ओर उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने 
आर खर्च कम करने का अधिक होसला हुआ । इसके पूर्व केन्द्रीय सरकार 
अपनी आय बढ़ाने के लिए इस वर्गीकरण में प्राय: हर पाँच वर्ष परिवर्तन 
कर दिया करती थी जिसके कारण प्रान्तों का उत्साह कम हो जाया करता . 
था, क्योंकि उनके कम खर्च का यह अर्थ होता था कि जब फिर पाँच वर्ष 
बाद नया वर्गीकरण होता तो उन्हें उस कम खच के हिसाव से ही आय के 
मद मिलते | कुछ समय के वाद अकाल के खर्च की जिम्मेवारी भी किसी हृद 
तक केन्द्रीय सरकार ने बेंटवा ली | लाड हार्डिंयग के समय में यह वर्गीकरण 
पूण स्थायी हो गया ओर केन्द्रीय सरकार ने प्रान्वीय बजट के बनने में हस्त- 
ज्ञेैप करना भी बन्द कर दिया। 

१६१६ के सुधार तक यही हाल रहा। प्रान्त ग्रव भी केन्द्रीय सरकार 
के ऊपर निभर थे | उनकी कुछ भी स्वतंत्र सता न थी। क्‍योंकि केन्द्रीय 
सरकार ही पान्तीय खच और शासन के लिए. उचरदायी थी और वह यह 
कभी न चाहती कि कोई भी प्रान्त अधिक खर्च करके कज़ंदार या दिवालिया 
हो जाबे | इस कारण केद्ध को पान्तीय शासन में हस्तक्षेप करना आवब- 
श्यक था। लगान के मामले में भी उसे प्रान्तीय शातन पर अपना अंकुश 


२० प्रान्तीय स्वायत्त शासन 
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रखना पड़ता था। दूसरे किसी भी प्रान्त को अब भी नये टेक्स लगाने का 
झधिकार न था क्योंकि नये टक्‍्स लगाने की थ्राज्ञा पहले स-कौंसिल गवनेर 
जनरल तथा भारत सचिव से लेना आवश्यक थी। बिना इनकी पूर्व 
अनुमति के कोई भी प्रस्ताव धारासभा में नहीं रखा जा सकता था। तीसरे 
प्रान्तों को ऋण लेने का भी कोई अधिकार न था। इस काल में प्रान्तों के 
अधिकारों का कम होना स्वाभाविक भी था क्योंकि १६१६ के सुधार तक ये 
प्रान्त अपने शासन के लिए जनता को उत्तरदायी न थे और इस अ्रभाव में 
उनके ऊपर किसी न किसी अंकुश का होना आवश्यक था। इधर भारत- 
सरकार पूरे भारत के लिए पार्लियामेंट को जिम्मेवार थी इस कारण केन्द्रीय 
सरकार का प्रान्तीय शासन में हस्तक्षेप करना सिद्धान्त के प्रतिकूल बात न थी । 
१६१७ में मांठेग्यू महोदय ने जब अपने वक्तव्य में यह कहा कि ब्रिटिश 
सरकार का उद्देश्य भारतवर्ष में धीरे-धीरे उत्तरदायी सरकार की स्थापना है 
तब सबसे पहले यह प्रश्न आया कि किस तरह इस उत्तरदायी सरकार की 
स्थापना दो सकती दे । मटिग्यू चेम्सफो्ड रिपोर्ट के विद्वान. लेखक भारतीय 
शासन-प्रणाली की पूर्री विवेचना करने के बाद इसी नतीजे पर पहुँचे कि हमें 
भारतीयों को उनकी स्थानीय संस्थाओं में पूर्ण अधिकार देने के साथ ही 
साथ प्रान्त के कुछ विषयों के शासन में भी जिम्मेवार बनाना चाहिए। जब 
भारतीय जनता शासन छे इन विपयों में दक्क हो जावेगी तो धीरे-बीरें पूरे 
प्रात का शासन वा पूरे देश का शासन इनके सुपुर्द किया जावेगा। इस 


प्रकार नह ह डर मसंधार 


प्रकार १६१६ के सुधार भारतवर्ष में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की 


प्रथम साझा थ। शअ्रनां तक प्राल्ताय ओर कन्ठाव संबंध केबल शासन- 
संविधा व स्् > अटलता हरन्याक- आल. ० स्हा > न ू ली ए्झ््ट किक री हे 
सावधा का दृट से ददलता उहा था, परुतु शध्शतदू के एक्ट मे बद्र परॉरवतन 
राशनाएक कारगा कु पारस हुआ ॥ 


5 


के साथ परी बेधानिक निक ब्यवस्या मे भी परिवर्तन ः 
3, साथ एस दवानक ब्यवस्या से भा पार्यतन 

टदिविध शासन रे ट्र्या बे 
दावब शासन दिया। झाल्त के 


[ 
संबंधी विपद दो सागों में दौट दिये गे. -हस्तान्तग्ति ओर रू गह्निति 
डाहद हलवा वरद दा साधा मे बाद दिस गय-लस्तालरित ओर रहित | 





स्वायच शासन का जन्स श्र 


हस्तान्तरित विषय वे ये जो प्रान्त की धारासमा के उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा 
शांसित होते ये ओर इन विषयों में स्थानीय स्वराज्य की संस्या, शिक्षा; 
स्वास्थ्य और स्वच्छुता आदि विषय सम्मिलित ये | रक्षित विषय वे थे जिन्हें 
गवर्नर अपनी कौंसिल की सहायता से शासित करता था और इन विषयों के 
शासन में गवर्नर केन्द्रीय सरकार को उत्तरदायी था। इस क्षेत्र में जनता को 
कुछु भी अधिकार न थे। यह कहा जा सकता है कि इस ज्षेत्र में वही 
'गुरानी शासन-प्रणाली चल रही थी जो सुधार के पू्॑ चालू थी। हस्तांतरित 
विषयों से वचे हुए विषय जैसे क़ानून ओर व्यवस्था, लगान, अर्थ आदि 
रक्तित विषय थे | 
प्रान्तीय शासन के इस परिवर्तन से और भी कई वैधानिक परिवर्तन हो 
गये | अभी तक केन्द्रीय सरकार के हाथ में जो भारत के पूरे शासन की 
वागडोर थी वह न रही । हस्तांतरित विपयों में हस्तक्षेप करने का उसे अथवा 
भारत सचिव को कुछु भी अधिकार न रहा। केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन 
विषयों का वर्गीकरण हो गया प्रान्तीय विषयों के शासन में प्रान्तीय सरकार 
स्वतंत्र थी और इन्हीं विप्यों पर प्रान्तीय घारासभा क़ानून भी वना सकती 
थी यद्यपि केन्द्रीय धारासभा को अभी भी प्रान्तीय विपयों पर क़ानून बनाने 
का अधिकार था [धारा ८४ (६) के अन्तर्गत] और कई विपयों पर अब भी 
प्रान्तीय सरकार को क़ानूल बनाने की पूव सम्मति गबनर जनरल से लेना 
आवश्यक थी [थारा ८० अर (३) )। परंतु साधारणत; ग्रान्तीय विषय 
प्रान्तीय सरकार के शासन विषय थे। केन्द्रीय आय के मद भी प्रान्तीय मदों 
से अलग कर दिये गये जो मोंटफोर्ड रिपोट के लेखकों का प्रथम उद्देश्य था |* 
क्योंकि आर्थिक मामलों में केन्द्रीय सरकार का किसी भी रूप से हस्तक्षेप करना 
प्रान्त की उत्तरदायी सरकार का विनाश करना था। 
द्विविध शासन सफल नहों सका इस कारण प्रान्त के शासन में 


(०07 गि8ई बाय गदर 089 0 गिएवतें 8076 प्रह्वाड त॑ ९०पलेए 5690७ धएए 
ति07050प्राएए३ त॑ एछ6 ध्लापवों बाते एा०शंप्रयंओं। ह०7शफएाए०१६३,११) 


२२ प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


परिवर्तन करना आवश्यक था। दूसरे ब्रिटिश गवर्नमेंटअपने १६१७ के 
वचव्य से भी बाध्य थी कि वह उत्तरदायी सरकार की दूसरी सीढ़ी की 
स्थापना करे | इस कारण १६३५४ के एक्ट में प्रान्तों में द्विविध शासन के 
बदले स्वायत्त शासन की स्थापना की गई । रक्षित ओर हस्तांतरित विषयों 
का भेद मिटा दिया गया ओर प्रान्त का पूरा शासन गवर्नर था उत्तरदायी 
मंत्रियों के हाथ में सप दिया गया | अपने वचनानुसार ब्रिटिश सरकार ने परान्त 
में पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना करने की कोशिश की | इस प्रान्तीय 
स्वायत्त शासन की स्थायना का एक तीसरा भी कारण था| हमारे भारतवर्ष 
की उन्नति केबल त्रिटिश भारत की उन्नति में दी नहीं हे | देशी रियासतों को 
भी हमें अपने साथ ले चलना होगा इस कारण जब देशी रियासतों ने 
१६३० की गोलमेज़ सभा में ब्रिटिश भारत के साथ संघ स्थापना की इच्छा 
प्रकट की, तय से पूरा भारतीय विचार संघ-शासन की ओर आकर्षित दो 
गया । एकात्मक सरकार में जहाँ प्रान्त केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत माने 
जाते हैं और जहाँ केन्द्रीय सरकार प्रान्तीव सरकार के शासनाधिकारों में 
- दस्ततेप कर सकती है, न तो देशी रियासतों का ही भारतीय शासन में सम्मि- 
लित होना संभव था ओर न प्रान्तों में उत्तरदायित्व सरकार की स्थापना दी 
हो सकती थी। क्योंकि न तो देशी रियासते हो और न प्रान्तीय सरकार ही 
केन्द्र का हलतेर पसंद करती | संघ-शासन में ऐसी कठिनाई नहीं है। वहाँ 
प्रत्येक संघ का सदस्य अउने आत्तरिक शासन में--या प्रास्तीय विपयों में 
पूर्ण स्वतंत्र हे। ओर प्रत्येक संघ के सदस्य को बराबर अधिकार होता है| 
इस कारए आवश्यकता थी कवि प्रान्त को भी क्रिसी सीमा तक देशी स्थिसर्तों 
के समान स्वदंत्र अधिकार दिया जावे | चौथे मास्त जैसे विशाल देश के 
लिए संघोद शानन दी उत्तम है, क्योंकि मिन्न-निन्न प्रान्नों की मिन्न-मिन्न 


समस्याएं हैं लिन्‍्दें धान्त हो हल कर सकता है| इस रूप में भी थानों को 


हि 





स्वाइत शासन मित्नना आवश्यक था। श६चप, के एक्ट ने पानतों को 


ऊ पु 
स्दाइच शासन दे दिया । साथारगतः बह कद्ा जा सकता है कि अब 


कक सहन 'अंमकम्कामकेका दीन कआननक ० न्‍े सरकार जा पृ है स्वतंत्र 
८ हालमिज्ञन मे फ्रडलीएड सारदाय +२ नस ग हम 
वी, परे आऋ। >>, क आन रू हन्द्राद सरकार हम पृ गा स्थवतल्च द्टै | द्वेम 


स्वायच शासन का जन्म श्३्‌ 


आगे चलकर देखेंगे कि हमारा शासन-विधान इतना सरल नहीं है कि हम 
प्रान्त की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें | अगले दो अध्यायों में 
हम प्रान्त के शासन का पूर्ण विवेचन करेंगे और किर पाँचवे अ्रध्याय में 
देखेंगे कि हमारा प्रान्तीय स्वायच शासन का असली रूप क्या है।.. 


प्रान्त की कार्यकारिणी 


१६३४ के एक्ड द्वारा प्रान्त में द्विविध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन 


मेला दै। हस्तान्तरित और रक्षित विषयों का भेद मिया दिया गया है और 
प्रान्‍न्स का पूर् शानन उत्तरदायी मंत्रियों की सदायता से होगा। प्रान्त की 


का 


हे 


बकारी दे और नम्राद का प्रतिनिधि होने के 


जिक ब्क्‌ लिन फ 
कारण बद पूरे घाल का शासन नसन्नाद के नाम पर करता दे | अद्या्तों के गब- 
मं 


न हम सजी 220 का स्थोजा अधि 
इ्यनर साल का सयाहय दाधकार 


 फन्‍्तीडिस साफधनिरद्ापएओ: बेज+ 2 भारत 25 
तह निदृुच्धि साधारएट; ४ बप के लिए भारत सचिव की सलाह पर सम्राट 





दाग होती £ झीलिज इंद्र प्रान्तों के सत्र की नियन्धि मसप्राट रथ 

दाग हुठा हू कार अन्य प्रान्ता के गबनर का निदुच्चि सम्राट गवनर जनरल 
स्का ०. है करता के हा 8 का धू्‌ न कप 3 52६ ० 

दा सलाह से करता हू | उद्नबंशा। के गवनर का नियुन्द्रि यहाँ का साॉन्र-मटल 

कप को पक # ध्य को & गज 

दा माह से का जाता है, परन्द माप का अमा तक यह आझाधकार प्राम 
भरी है। झटातों के गवर्नर सी अिडेन से सेजें जाते हैं परन्त अन्य यान्तों 

भा ह। आहातठी के गवनर खाद विन से सह ज्ञात हू परन्तु अन्य ते के 

श्ु ० ० मा [को 





प्रान्त की कार्यकारिणी २भ्‌ 


प्नमत बहुत काल से इस चुनाव से असन्तष्ट है | इंग्लेण्ड के आये हुए. गवर्नर 
वहाँ के राजनेतिक ज्षेत्र में काफी काम कर चुके होते हैं इस कारण इंग्लेएड 
की उचरदायी सरकार का वातावरण उन्हें अधिक उदार बना देता है और वे 
भारतवर्ष में उसी उदारता से शासन भी करते हैं। परन्तु अन्य पान्‍्तों के वे 
गवर्नर जो भारतीय सिविल सर्विस के पद से धीरे-धीरे गवर्नर के पद पर पहुँचते' 
हैँ बहुत ही संकुचित इत्ति के होते हैं । इस कारण उनका शासन अनुदार 
होता है। प्रान्तीय स्वायत्त शासन के कारण एक कठिन समस्या और 
उपस्थित हो सकती है और उड़ीसा में यह हुआ ही था। भारतीय सिविल 
सर्विस के सभी कर्मचारी प्रान्त में काम करते हुए प्रान्तीय मंत्रिमंडल के नीचे 
काम करते हैं; उन्हें मंत्रियों की आ्राश्ा से काम करना होता है | परंतु जब 
उसी सिविल सर्विस का सदस्य गवर्नर बन जाता है तो वह मंत्री-मंडल की 
सलाह को भी ठुकरा सकता है| उस समय मंत्री-मंडल को उसके नीचे काम 
करना पढ़ेगा। इस कारण यदि अभी भी भारतीयों को गवर्नर की नियुक्ति 
में सलाह देने का श्रधिकार नहीं मिल रहा है तो अ्रच्छा यही होगा कि ये 
गवनर सीधे इंग्लेए्ड से आवे। परन्तु ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने इस 
प्रस्ताव को पहले ही ठुकरा दिया था | 


अहातों के गवनरों का पद पान्तों के गवनरों के पद से ऊंचा होता है 
ओर जब कभी थोड़े काल के लिए गवर्नर जनरल का पद खाली होता ह््तो 
वहाँ अद्यातों के गवनर ही भेजे जाते है | उन्हें वेतन भी अधिक मिलता है । 
अहातों ओर संयुक्त परान्त के गवर्नरों को १ लाख २० हज़ार रुपया सलाना 
मिलता है | पंजाब और विहार के गवर्नरों को १ लाख, मध्यप्रान्त के गवर्नर 
को ७२ हज़ार ओर अन्य प्रान्तों के गवर्नरों को ६६ हज़ार रुपया सालाना 
वेतन मिलता है। इसके अलावा इन्हें अन्य भच भी मिलते हैं | ये भच्तो 
इनके वेतन से वहुत अधिक होते है| संयुक्त प्रान्त के गवर्नर का वेतन 
१२०००० रुपया वार्षिक है परन्ठ तमाम भत्तों को जोड़कर उसे कुल 
३२८५०० रुपया धति वर्ष दिया जाता है। 


रद प्रान्तीय स्वायत शासन 


मंत्रि-मणठल 

प्रान्त के शासन में सहायता देने के लिए एक मंत्री-मंडल होता हे। इस 
मंत्री-मंटल के अधिकार की चर्चा एक्ट में कहीं भी नहीं मिलती | सेक्शन 
४६ फेवल यही कहता है कि गवर्नर स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधिकृत 
कमचारियों की सहायता से सम्राट के नाम पर प्रान्त का शासन करेगा )# 
परंतु प्रास्त के मंत्री गवर्नर के झधिकृत कर्मचारी नहीं कहे जा सकते। कलकत्ता 
दाईकोट के सामने १६३६ में तीन प्रश्न आये थे--(१) क्‍या बंगाल के मंत्री 
गयर्मर के अधिकृत कर्मचारी ई ! (२) क्या धान्त का मंत्रि-मंडल प्रांत की 
कार्यकारिणी का एक भाग है? (३) क्या मंत्री-मंडल को हम कानूनन 


स्थापित सरकार कह सकते हैं ? इन तीनों का उत्तर हाईकोर्ट मे केवल एक 
शब्द भ॑ दिया बा--नहीं ।? 


परंतु गबनर के आदेश-पत्र से यह साफ़-साफ़ मालूम द्वोता दे कि वास्तव 
प्रान्त की सरकार मंत्रिमंडल के हाथ में हो रहेगी। गवनर की नियुक्ति पर 
राप्ताट द्वारा गबनर को एक आदेशपतन्र दिया जाता है जिसमें ये आ्रादेश रहते 
कि गबनर किस प्रकार शासन करेगा । उसी आ्रादेश-पत्र में मंत्री-मंडल बनाने 
कर्मी रहता है। आदेश-पत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रान्तीय 
चारा-सुभा के चुनाव के पश्चात्‌ गबनर बहुमत वाले दल के नेता को बुलाकर 


उनसे मंत्रि-मंटल बनाने को कौ कऋदेगा | इस नेता द्वारा प्रस्तावित सजनों को बह 
आझपना मंत्री बना लेगा। ये मंत्री धारा-सभा के सदस्य होंगे और यदि कोई 


ऐसा बदन्दि मंत्री बनाया जाता है जो बारासभा का सदस्य ने होंतो उसे 


हू; माह के भीतर ही घारासमा का सदस्य बन जाना पढ़ता है। ये सब 
संप्री ऋरते झाब के लिए घारा-नना के उत्तरदायी होते हैं। एक ही नेता 
हा से दल के होने के कारण उनमें 


5 
दाग चने हाने के कारण आर प्राद; एक हा दल 
सादा 


राजनेजिआ पैर क्या ल््कि मूप बट धारा: मना क्‍्तै 
पाउली राजनेडिश एकता होती है। ओर दे सामुद्दिक रूप से बारानभा के 
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ग्रान्त की कार्यकारिणी- २७ 


उत्तरदायी होते हैं | एक के ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव, होना . साधारणतः 
पूरे मंत्री-मंडल पर अविश्वास हो सकता है। इस उत्तरदायित्व के कारण और 
मंत्रियों के धारासभा के सदस्य वनने के नाते प्रान्त की कार्यकारिणी और 
धारासभा में बहुत निकट संबंध रहता है। ये सब मंत्री-मंडल नेता ( प्रधान 
मंत्री) की अध्यक्षता में काय करते हैं। | 

मंत्री-मंडल का यह रूप आप से आप इंग्लेंड के मंत्रीमडल की याद 
दिला देता है। जहाँ सम्राट केवल नाममात्र का वैधानिक सर्वाधिकारी रहता 
है। परंतु जहाँ सारा कार्य मंत्री-मंडल द्वारा होता है। यह मंत्री-मंडल 
पालियामेंट को उत्तरदायी होता है और शासन का पूरा काय इन्हीं के द्वारा 
होता है। मंत्रियों के इसी उत्तरदायित्व के कारण इंग्लेंड में पालियामेंट के 
ही पास सच्ची राजसत्ता है। और पार्लियामेंट जनता की प्रतिनिधि होने के 
कारण जनता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए काम करती है। इस कारण 
हम कह सकते हैं कि इंग्लेंड में स्वतः शासन या प्रजात्मक राज्य है। वहाँ 
पर सच्चा स्वायत्त शासन है। सम्राट के नाम पर सारा शासन होता अवश्य 
है परंतु उसके अधिकार कुछ भी नहीं हैं। इंग्लेंड के एक लेखक ने 
सम्राट के केवल तीन अधिकार बताये हैं--(१) चेतावनी देने का अधिकार 
(२) सलाह लिए जाने का अधिकार ओर (३) उत्साहित करने का अधिकार। 
ओर इस कथन की सत्यता इसी बात से समझी जा सकती है कि सम्राट का 
सारा शासन कार्य मंत्री-मंडल करता है | सम्राट का काम अधिकतर मंत्रियों के 
प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करना है। इसी कारण इंग्लेंड के विधान में सम्राट 
केवल नाममात्र का सर्वाधिकारी है | सच्ची सता तो वहाँ जनता के प्रतिनिधि 
की संस्था पालियामेंट के हाथ में है | 

हमारे प्रान्तों में भी मंत्री-मंडल हैं ओर वे प्रान्तीय घारासभा को 
उत्तरदायी भी हैं। परंतु हमारे यहाँ का गवनर इंग्लेंड के बादशाह के समान 
केवल नाममात्र का सचाधारी नहीं है उसके कुछ विशेषाधिकार हैं जिन्हें वह 
विना मंत्री-मंडल की सलाह के उपयोग में लाता है। उसके ये विशेषाधिकार हम 
तीन भागों में वाँट सकते हें--शासन संबंधी, धारा संबंधी और अर्थ संबंधी - 


श्प प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


१ --शासन संबंधी अधिकार 


(अर) थे निञ्नी अधिकार हैं जिनसे वह अपने विशेष उत्तरदायित्व की 
पूर्ति करता है | इन मामलों में वह मंत्रियों से सलाह तो लेता है 
पर करता है अपने मन की | चाहे तो वह सलाद स्वीकार करे, 
चादे तो उसे ठुकरा दे। गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व निम्न- 
लिखित है 

(१) प्रान्त या उसके किसी भाग में अमन-चेन भंग करने वाले ख़तरों 
को रोकना । 

(२) अल्पसंख्यक वर्गों के न्‍्यायपूर्ण हितों की रक्षा करना। 

(३) सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को शासन विधान 
द्वारा दिये गये अधिकारों को दिलाना और उनके न्यायपूर्ण 
अधिकारों की रक्षा करना | 

(४) भारताय और अंग्रेजों के व्यापार की विपमता रोकना जिसमें 
अंग्रेज़ों के व्यापार पर कोई विशेष प्रतिबंध न लगे ।१ 


दीया विशेष उत्तदायित्व ध्यान देने योग्य है। यह उत्तरदायित्व 
न्रिशथ्णि माल या ब्यापार पर द्रतिबंध लगाने के सिलसिले में दरें! १8३४ के 
व्धानूः टॉँचा तैयार होने पर इंस्लेंड वा मारत स्थित बिटिश व्यापारियों को 


धारंद्धा हु | कांप्रेस दवा यह उद्देश्य झद्धि “मारवोयों के दाथ दी मारतीय 
झाएदिक उच्चनि हो सकती है! उनके व्यापार को चौपट न कर दे। इस कारगा गवर्नर 
को यह विशेषाधविहार दिया गया। परस्तु एक दैनिक कानून से प्रिटिश व्यापार 
हो उत्धा करने को चश की सनी लोगों ने छड़ो आतोचना की दे । एक सम्य देश 
हमे ब्यवस्यादिका सन्ना के नाते सारतीय घारा-समा पर विश्वास अिया जानता 
चाय था। साय हो यह भी सोचने की बान दे ड्वि क्‍या धिटिश व्यापार की 


हा 
शु ॥] 


प्रान्तं की कार्यकारियी श्ह 


(४) सीमित पृथकत्षेत्रों में शांति रखना और वहाँ के शासन का प्रबंध 
करना | 

(६) प्रान्त के अंतर्गत भारतीय नरेश की पदवी और अ्रधिकारों 
तथा उस रियासत के अधिकारों की रक्षा करना । 

(७) गवर्नर जनरल के निजी वा खतंत्र अधिकारों में दी गई आज्ञाओं 
वा निर्देशकों को अमल में लाना । मध्य प्रान्त के गबनर का एक 
विशेष उत्तरदायित्व यह भी देखना रहेगा कि बरार के लाभ के 
लिए एक सनन्‍्तोषजनक आय का भाग खर्च किया जाता है या 
नहीं । सिंध के गवनर को लायड वेरेज और नहरों का उचित 
शासन करने का विशेष उत्तरदायित्व है | 

(श्र) स्वतंत्र अधिकार--इन अधिकारों को अ्रमल में लाते हुए गवर्नर 
मंत्री-मंडल की सलाह तक नहीं लेता | निजी अधिकारों में काम 
करते हुए वह संत्री-मंडल से सलाह तो लेता है पर करता अपने 
मन की है। स्वतंत्र अधिकारों में वह मंत्रियों की सलाह तक 
नहीं लेता | इन अधिकारों का उपयोग बह निम्नलिखित कुछ 
मुख्य कार्यों में करता है--मंत्रियों का चुनाव वा उन्हें पद से 
हटाना, धारासभा के मंडलों की बैठक बुलाना, बैठक बंद करना 
वा उन्हें समाप्त कर देना, दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक बुलाना; 


सबसे सजेदार बाद तो यह है कि इस उत्तरदायित्व केपश्ष सें घोलते 
हुए प्रिटिश राजनीतिज्ञों ने कहा था कि हम भारतीय चौर पिविश ध्यापार से 
समता का भाद रखना चाहते हैं | हम इंग्लेंड में भारतीय व्यापार पर प्रतिदंध 
न लगादेंगे ध्लोर हस कारण यह समानाधिकार इंग्लेंड को भी मिलना चाहिये 
कि उसके व्यापार पर भारत से कोई प्रतिबंध न कगे । यह समानता का अच्छा 
डोंग है । थोड़ा सोचने की वात है कि विटिश्व व्यापार की तुलना में इंग्लेंड में 
ने वाला भारतीय व्यापार है ही किधना--जों यह समभाव का होंग रचा जा 
रहा है । 


३० 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


गवर्नर के एक्ट बनाना, प्थक क्षेत्रों का शासन करना; कुछ पदों 
की नियुक्ति करना आदि । 


(इ) पुलिस के अधिकारों ओर हितों की रक्षा करना | 


शांति और व्यवस्था का विषय १६१६ के एक्ट के अनुसार रक्षित 
विपय था | परन्तु जब यह विभाग भी मंत्रियों को सौंपा जाने 
लगा तो प्रान्तीय सरकार के अधिकारियों ने ज्वाइंट सिलेक्ट 
कमेटी के सामने अपना यही मत रखा कि पुलिस विभाग, तथा 
विद्रोद फैलाने वाले जुर्मों तथा ऐसी अन्य सूचनाओं से संबंध 
रखने वाले विभागों में गवर्नर को विशेषाधिकार हों | उन्हें पूर्ण 
रूप से उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में सॉप देना अच्छा न होगा। 
इसलिए पुलिस के अधिकारों वा द्वितों की रक्षा के लिए कुछ 
वैधानिक नियम बना दिये गये हैं :--(१) विना गवर्नर की पूर्व 
अनुमति के पुलिस एक्ट वा नियमों में कोई भी परिवर्तन नहीं 
किया जा सकता है, (२) बिना गवनर की आज्ञा के खुकिया 
पुलिम के काग्रज़ात वा भेद देनेवालों की सचना क्रिसी बाहर 
वाले को न दी जावेगी, (३) द्विंसात्मक रूप से शासन उलयने 
या प्रास्त की श्रमन-चन में बाधा डालने वाले कार्या को रोकने 
के लिए गघनर काश नई सत्या बना सकता ६ । 


(हर) बंधानक ४५६१९ -ं, अमसएइलता ((०॥5४परा गो छ89850 0 छ॥) दी 


३११०५ ४४६३ #६ लाय जानेवाले ऋखावकार ) 
जब वंबानेक संस्या अपना काब करने मे असफल हो रही दो 


३ 2३ 
बंद प्राल्न का सभा या कुछ संत्या के आधिकार्सों को पूर्गा 
दा सीमित रूप से ऋपने दाथ भे ले रहा है | 
कण की खचना नाख सचिव की देनी होती है और गवर्नर 
इस घोषगा के रुदारे केबल हु माद तक काम कर सकता दे 


प्रान्त की कार्यकारिणी - ११ 


आवश्यकता पड़ने पर यह अवधि और बढ़ाई जा सकती है परन्तु 
इसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक किसी भी हालत में न रहेगी । 
« २--धारा संबंधी अधिकार और ३---आथिक अधिकार--- 


इन अधिकारों को हम विशेष रूप से अगले अध्याय में पढ़ंगे । 


बैसे तो गवर्नर प्रान्त का सर्वोच्च अधिकारी है ओर सारा शासन ही उसके 
द्वारा होगा, परन्तु गवर्नर जिस समय जनमत की उपेक्षा करता हुआ शासन 
करेगा उस क्षेत्र में हसारा स्वायत शासन न रह सकेगा | इंगलेंड का बाद- 
शाह भी इंगलेंड का सर्वाधिकारी है ओर उसी के नाम पर शासन भी 
चलता है; परन्तु वह जनमत को ठुकरा नहीं सकता | सारा काम वह मंत्रियों 
की इच्छानुसार करता है | उसे स्वयं कुछ करने का अधिकार नहीं है। हमारे 
यहाँ के गवनेर प्रान्त का शासन तीन प्रकार से करता है। 
(१) मंत्रियों की सलाह से, (२) निजी अधिकार से, (३) स्वतंत्र अधिकार से। 
वे सब मामले जिनमें गवनर अपने निजी वा स्वतंत्र अधिकार का उपयोग 
करेगा एक्ट में स्पष्ट कर दिये गये हैं | अ्रतएव बाकी बचे हुए. मामलों में वह 
मंत्रीमंडल की सलाह से काम करेगा | मंत्रियों की दी हुई सलाह में कोई भी 
न्यायालय हस्तक्तेप नहीं कर सकता है। कीथ महोदय के विचार से “प्रान्त की 
वास्तविक कार्यकारिणी मंत्री-मंडल ही रहेगा ओर वह पूर्ण रूप से सभी बातों 
के लिए प्रान्तीय धारा-सभा को उत्तरदायी होगा; गवनर सम्राट का प्रतिनिधि 
होकर सम्राट के नाम पर प्रान्त का शासन चलावेगा और वह इंग्लेंड के 
वादशाह के समान, कुछ विशेषाधिकार ओर उत्तरदावित्व को छोड़कर, नाम- 
मात्र का ही शासक रहेगा |? गवनेर का आदेश-पत्र भी इस मत का समर्थन 
करता है। उसके अनुसार गवनर केवल अपने स्वतंत्र अधिकार के मामलों को 
छोड़कर बाकी सब कामों में अपने मंत्रियों की सलाह से काम करेगा | इस 
प्रकार मंत्री-मंडल दी पान्त की सर्वोच्च कार्यकारिणी कही जा सकती है । तब 
तो यह बात निश्चित है कि कुछ विशेषाधिकारों को छोड़कर वाकी ग्रान्तीय 


शासन में हमारा स्वावत्त शाउन है। परन्तु सर अबच्दुररदोम की दृष्टि से 


इ्२ & प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


गवनर के ये विशेष उत्तरदायित्व प्रान्तीय शासन संचालन में बाधा उपस्थित 
करते हैं। इनके कारण धारासभा को उत्तरदायी होने वाले मंत्री स्वतंत्र रूप से 
कार्य नहीं कर सकेंगे | उनके मत से तो यह अच्छा होता कि गवर्नर को ' 
विशेषाभिकार देने के स्थान में यदि अल्पसंख्यक वर्गों और सरकारी नौकरों 
के अधिकारों को कानून द्वारा सुरक्षित कर दिया जाता | भीपण परिस्थितियों 
(!१9०६०॥०३ ) का सामना करने के लिए एक्ट में दी हुई यह धारा ही 
काफी है कि यह एक्ट किसी भी समय हृटाया जा सकता है इस तरह 
गवर्नर का शान्ति व्यवस्था का विशेषाधिकार भी हटाया जा सकता था| 
गवर्नर के इन विशेषाधिकारों और उत्तरदायित्व का प्रभाव दुर्भाग्यवश 
प्रास्त के पूरे शासन पर पड़ता है और चूँकि इन विशेषाधिकार और उत्तर- 
दायित्व को पूरा करने के लिए गवर्नर की जिम्मेदारी प्रान्त को नहीं है इस 
कारण प्रान्त का स्वायच शासन एक खासा मज़ाक रह जाता है। गवर्नर के 
विशेष उत्तरदायित्व इतने व्यापक शब्दों में व्यक्त किये गये हैं कि उनके नाम 
पर बह प्रान्त के किसी भी विभाग में किसी भी समय हस्तक्षेप कर सकता है। 
“ग्मन चैन”, “शानिव?, “व्यापारिक प्रतिव॑ब?, “अव्यसंख्यकों के हितों की 
सत्ता”, “देशी राज्य और नरेशों के अधिकार की रक्षा करना? आदि ऐसे 
८ ई जिनको 
नी अर्य निकाला जा सकता है| इन्हें पूरा करने के लिए. गवर्नर प्रान्त के 


रह 
हम्दसेद ्र्नज 
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पुर कर सकता है। तब हमारा स्वायत शासन कहाँ 


मल जज 
.> हक हु 
रहा ? छोर किस प्रकार हमारा गंबनर छल नाममात्र का शासक है ? 


वेशेप उत्तरदादित्व ओर अधिकारों का प्रश्न साइमन 
फर्मीयन के समय से ही उठाया गया है और उसी समय से ही भारतवासियों 
इनकी ऋऊड़ी आलोचना की है | गोलमेज़ समा के मिद्धान्तों को प्रकाशित 
करने बाले हाइड पेपर! में भी इन अधिकारों की विशेष चर्चा की गई हे 


सकी लक ववार्मेद्री कमेटी का £ 
पु इन्द पृणा सपथ करने का काम ज्वाईट पालियवार्मेन्यी कमेटी का दे। 
रे 


पिन 3 विकारों छा कार्य शासन में लचों 
मे कमदा का बांट के अनुराग इन आधचकार्तगो का काय शासन म लचाला- 
एन लाना, & आयकारिग पक 


७ क्र 82... 
चिकाजथ का झाचजशातला बनाना; प्रॉत्त मे लुचाद शासन 


प्रान्त की कार्यकारिणी १३ 


स्थापित करना तथा प्रान्त के विभिन्न हितों के संघर्ष को हटाना है। परल्छु 
इसका असली परिणाम प्रान्तों से स्वायत शासन को समूल नष्ट करने का 
हुआ है। द्विविध शासन हटाकर मंत्रियों को पूरे शासन का जो अधिकार एक 
हाथ से दिया गया था वह गवर्नर के विशेषाधिकार द्वारा दूसरे हाथ से लौटा 
लिया गया है। जिन्ना साहव ने १६३५ के एक्ट को १६१६ के एक्ट से भी 
बुरा कहा है। ओर एक दृष्टि से वात ठीक भी है। द्विविध शासन में प्रान्त के 
आधे शासन में ( हस्तांतरित विपयों में ) उत्तरदायी शासन था और आधे 
विपयों में (रक्षित) स-कौंसिल गवर्नर का। रक्षित विषयों के शासन में 
गवर्नर ओर उसकी कौंसिल गवर्नर जनरल था भारत सचिव को जिम्मेवार 
थी। १६४५ के स्वायत् शासन में द्विविध शासन का नाम सर हटाया गया 
गया है क्‍योंकि अभी भी प्रान्त के शासन के लिये दो विभिन्न संस्थाओं 
को उत्तरदावित्व है | प्रान्त के उस शासन में जिसमें गवर्नर मंत्री मंडल 
की सलाह से काम करता है, उत्तरदायी सरकार है क्‍योंकि मंत्री-मंडल 
धारा सभा को जिम्मेवार है। ओर प्रान्त के उस शासन में जहाँ गवर्नर 
अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करता है, गवर्नर धारासभा को उत्तरदायी 
न होकर गवनेर जनरल ओर भारत सचिव को उत्तरदायी है | तब क्‍या हमारे 
स्वायत्त शासन में द्विविध शासन नहीं है ! १६३५ के एक्ट में द्विविध शासन 
मर तो गया है परंतु उसका भूत अभी तक विद्यमान है | इतना ही नहीं, 
2075 400 हर ८० 8 कि 
यदि गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व का व्यापक अथ लिया जावे तो श्६ प्‌ 
का एक्ट १६१६ के एक्ट से भी गया-ीता है क्योंकि उनके द्वारा तों 
गवनर प्रान्त के पूरे शासन में हस्तक्तेप कर सकता है | 
गवर्नर के विशेषाधिकारों के समान संघीय शासन में गवर्नर जनरल को 
पी विशेषाधिकार दिये गये हूँ | अन्दर केवल इतना है कि प्रान्त में गवर्नर 
'क्तित विषयों के शासन का जिम्मेबार नहीं है और न उसे आधिक मामलों 
ग॒ ही विशेष उत्तरदायित्व है परन्तु गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों के 
पतिरिक्त उस्ते प्धक ज्षेत्रों का शान अपने स्वतंत्र अधिकार और सीमित- 
थकतक्षेत्रों का शातन अपने निजी अधिकारों में करना पड़ता है। साथ ही 
डे 


इ४ प्रान्तीय स्वायत शासन 
उसे गवर्नर जनरल की आज्ञा पालन करने का भी विशेष उत्तरदायित्व है । 


एडवोकेट जनरल 


संघात्मक सरकार का शासन-विधान सदैव ही पेचीदा रहता है ओर 
उसमें सदेव ही कानूती प्रश्न उठते रहते है | अतएव इन कानूनी मामलों में 
सलाह देने के लिए गवर्नर एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर सकता दे । 
* उसकी योस्वता इतनी होनी चादिए कि बह हाईकोट का न्यायाधीश बनाया 
जा सके। उसका वेतन गवर्नर निश्चित करता है ओर वह गवर्नर की इच्छा तक 
काम करता है। प्रान्तीय घारासमा में बैठने, बोलने तथा बाद-विवाद में भाग 
लेने का उसे पूरा श्रधिकार है; परंठ वह धारा-सभा में मत नहीं दे सकता ] 


परिशिष्ट (१) 


पूर्ण वा सीमित प्रथक क्षेत्र 


सम्राट अपने आर्डर इन कौंसिल के हारा प्रान्त के किसी भाग को पूर्ण! 
या सीमित प्रथक क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये प्रथक क्षेत्र पूर्ण रूपेणु या 
किसी सीमित अंश तक नये सुधारों से मुक्त रहेंगे | 

गवर्नर जनरल की आशानुसार गवनर इन ज्षेत्रों के उचारु शासन का 
प्रबंध करेगा | 

थक क्षेत्रों को चुनने में भारत सरकार ने श्रपना सिद्धान्त इस तरह 
रखा है-..- 

(१) पूर्ण प्थक क्षेत्र विशेषकर सीमागन्त वा आसाम के सीमा पर स्थित 
ज्षेत्र हैं, जो अपनी भोगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रान्त के दैनेक जीवन 
से दूर हैं, जैसे मद्रास के पश्चिमी किनारे पर लक्काहिव ओर मिनितती हदोप-समूह 
तथा पंजाब के उत्तरी भाग को लिति और लाहौल । 

(९) तीमित प्ृषक क्षेत्र :--दन क्षेत्रों की तीमा निर्धारित करने में भारत 


2६ प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


'सरकार ने प्रायः यह प्रयत्ष किया है कि जितनी आदिम वा असम्यजातियाँ हों 
वे उसके भीतर आ जावे श्लोर ऐसी सीमाएं जहाँ तक हों सीधी ओर सरल हों । 
ये पृथक चषेत्र १६३५ के एक्ट की नवीनता नहीं है। १८७४ के शेड्ूल्ड 
हिस्ट्रिक्ट एक्ट के अनुसार भी बहुत से भाग केन्द्रीय था प्रान्तीय धारा- 
समाश्रों शोर न्यायालयों के शासन से मुक्त कर दिये गये थे | मोंटफोर्ड सुधार 
में भी कुछ "पिछड़े हुए भाग” १६१६ के सुधारों से बंचित कर दिये गये थे | 
“पृथक ज्षेत्र” का नामकरण सबसे पहले साइमन कमीशन रिपोर्ट द्वारा हुआ 
था और ज्वाइंट कमेटी ने प्रथम वार इन ज्षेत्रों को मंत्रियों के शासन से मुक्त 
गवर्नर के शासन के आधीन रखने का विचार प्रगद किया था | 
टाक्टर दृठन ने जो १६३१ की जन-गणना के अ्रथ्यक्ष थे, भारतीय 
ब्यवस्थापिका सभा में आसाम के प्रतिनिधि के नाते भारत सरकार का दृष्टि- 
कोण सामने रखते हुए १६३६ में कहा था कि आसाम के प्रथक ज्षेत्रों का 
निर्माण वहाँ के लोगों की अ्ज्ञानता के कारण नहीं है प्रत्युत इसका मुख्य 
कारण पहाड़ी जातियों का मैदान भें रहने वाली जातियों के प्रति अविश्वास 
है। पहाई लोगों को डर है कि मैदानी लोगों का बहुसंख्यक मत उनके 
आर्पिक अधिकार (बया लगान, वन-संपच्िि और मछली मारने के व्यवसाय ) 
पर घातक हो सकता है | दह्षिग भारत के द्वीपों के ऊपर अपना मत प्रगट 
करते दृए उन्होंने कहा था कि कोई भी प्रतिनिधि इन सवा सी से ढाई सी 





इस छारए पहाड़ी दातियाँ के बिना रस्‍्म-रिवाज जाने हुए कानून बनाना 


विद्रोह की आग सुलगाना है। ऐसे विद्रोह्दों को दबाने मे बढ़ा खर्च और 


3 छू घी व 
हर हू. > मी... 

सुमन लण्दा हूं। एक बार नाया पवन का बिद्राद का दबाने म॑ इ। २० लाख 

जा का 
पा का खत हइदषआा या | 

पिल-ती.... 5. ५. .«, दिध्िडे ऋए ते मे उ्द्धनिए 

केक झाइ से भा इन घछुट हुए प्रान्त। मे उन्नदिशील शासन लागू 

कपल पडिजनरे >>तर +०>->>> घना कक ददतीय 5० नम कर 
हऊत। कचतद नहां झाडुम परदता। परवताय प्रदश के वे निवासी जो आधिकझतर 


परिशिष्ठ.. ४. जप ३७ 
मंगोलियन जाति के हैं, भारतवासियों को उतना ही अधिक विदेशी समभते 
है जितना यूरोप निवासी को | भारत भूमि को सुरक्षित करने के लिए ही इन्हें. 
विजित किया गया था, इस कारण सब से अच्छी वात यही है कि ज्यों-ज्यों 
इन देशों में सभ्यता का विकास होता जावे, त्यों-्यों इनमें भी नया शासन 
लागू होता जावे |? - 

भारतीय विचारधारा इन ए्थक क्षेत्रों के निर्माण के सदैव ही विरुद्ध रही 
है और इसी लिए भारतीय व्यवस्थापिका सभा ने गवर्नर जनरल से प्राथना 
की थी कि वह पहली जनवरी १६३७ तक इन प्रथक क्षेत्रों को हटा दें, जिसमें 
पूरे भारतवर्ष में नया शासन प्रारम्भ हो सके | मारतवर्ष में वैसे ही एक बड़ा 
भू-भाग देशी रियासतों के भीतर इन सुधारों से वंचित है, अब और नये भागों 
को वंचित करना देश के लिए अदहितकर है। 

दिसंवर १६३६ के फेज़पुर अधिवेशन में कांग्रेत ने इन क्षेत्रों का धोर 
विरोध किया था; क्योंकि इन क्षेत्रों तथा चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्तों द्वारा 
जिनमें क़रीब २०७,६०० वर्गमील का क्षेत्रफल है ओर जिनमें क़रीव १ करोड़ 
३० लाख आबादी है भारत के मुख्य भाग से अलग कर देने का प्रयत्न 
किया गया है । भारत को छोटे-छोटे भागों में वॉटने का यह प्रदत्त भारत की 
प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं के विकास में बाधक है । साथ ही इन क्षेत्रों पर पूर्ण 
अधिकार जमाकर भारत सरकार भारतीय जंगली श्रोर खनिज पदार्थों को 
सम्पत्ति की लूट मचाना चाहर्ती है, ओर इन भागों के निवासियों को श्रन्य 
भारतीयों से अलग रखकर इनके साथ आसानी के साथ मनमाना अत्याचार 
श्र लूट-खसोट करना चाहती है । इस कारण कांग्रेस का यह दृष्टिकोण है 
कि सम्पूर्ण भारत में विना किसी भेद-भाव के एक ही सी प्रजातंत्रात्मक 
संस्थाओं का विकास किया जावे | 

कांग्रेस मंत्रीमंटलों का आदिम जातियों के सुधार के कार्य और उनके 
हितों की चिन्ता इस बात का स्पष्ट सूचक है कि भारतोयों का शासन इन मुक्त 
क्षेत्रों के निवासियों के लिए घातक नहीं है और ब्रिव्श सरकार की बह 
आशंका निमल है। 





प्रान्तीय धारा-सभा 


प्रत्येक गवर्नर के प्रान्त में एक प्रान्तीय धारा-सभा द्ोगी जिसमें सम्राट 
का प्रतिनिधि गवर्नर होगा और 
(१) बंगाल, विद्दार, आसाम, संयुक्त प्रान्त, मद्रास ओर बंबई के प्रान्तों 


"से - जल मोर 
मे दा मल हाग | 


(२) अन्य दूसरे प्रान्तों मे एक ही मंडल होगा । 





लिन दान्तों में दो मल द उनमें बढ़ी घारा-समा का नाम लेजिस्लेटिव 
कौमिल अर छोटी का लेजिस्तेव्वि असेम्बली रखा गया है। बड़ी 


धागनलसभा केबल नाम की ही बढ़ी है इसके सदस्यों की संग्ल्या कम होती है 


प्रान्तीय धघारास्सा 7 शै६ 


१६१६ में मांटेग्यू चेम्सफ़ो्ड रिपोट ने दो मंडलों की योजना पर विचार 
किया था परन्तु उन्होंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी थी। प्रान्तीय धारा- 
सभा में दो मंडलों के वनाने का विचार सबसे पहले ह्ाइट पेपर में व्यक्त 
किया गया था जिसमें ज़र्मीदारों को प्रतिनिधित्व देने के लिए बंगाल, यू० पी० ' 
ओर विहार में दो मंडल बनाने की सिफ़ारिश की गई थी। ज्वाइंट कमेटी 
ने मद्रास और वंबई के व्यवसायियों ओर पजीपतियों के हितों की चिंता कर 
इन दो प्रान्तों के नाम और जोड़े । बाद में हाउस आफ कामन्स में बहस 
होते समय इंग्लेंड वासियों का ध्यान आसाम के चाय व्यवसायियों की और 
गया इस कारण आसाम का नाम भी दो मंडलीक वाले प्रान्तों की फेहरिस्त 
में जोड़ दिया गया | 

भारतीय विचार-धारा दो मंडलों के सदैव विरुद्ध रही है। सर तेज बहादुर 
सप्र, ने ज्वाइंट कमेटी को भेजे हुए मेमोरेंडम में इस बात की चर्चा की थी 
कि साइमन रिपोर्ट श्रोर भारत सरकार के भेजे हुए डिसपेच में दो मंडलों की 
स्थापना का नाम भी नहीं है | “यह सत्य है कि जहाँ भी बड़े ज़र्मीदार हैं 
वहाँ दूसरे मंडल बनाने की माँग की गई है। परन्तु इस माँग की सिफ़ारिश 
- साधारण जनमत द्वारा नहीं की गई है। मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस वात 
में गंभीर संदेह है कि ये दूसरे मंडल ज़र्मींदारों या इन अनुदार वर्गों के हितों 
की ठीक-ठीक रक्षा भी कर सकेंगे | साथ ही मुझे! इसमें भो बहुत अधिक 
सन्देद है.कि हमारा इस तरह बना हुआ आज का ज़र्मीदार वर्ग काफ़ी तादाद 
में इतने व्यक्ति भी दे सकेगा जो अन्य देशों के बड़े मंडल के सदस्यों के 
समान अपना कार्य अच्छी तरद से कर सके । न सुझे इसी बात पर विश्वास 
होता है, जैला सर मेलकम दली को होता दिखाई देता है, कि हम व्यवसायी 
वर्गों और रिटायर्ड न्यायाधीशों में से ठीक प्रकार के श्रादमियों को चुनकर यह 
समस्या हल कर सकेगे। यदि दूसरे संडल का काम पूनर्विचार करने 
का होगा तो मुझे आशा नहीं है कि हमारे भारतीय धान्तों से वह उम्मेद हो 
सकती है | और यदि उनका काम शीघ्र और बिना सोचे हुए पहले मंडल 
द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में बाधा डालना है तो हमें इस ख़तरे की भी उपेत्ता 


० प्रान्तीय स्वायत शासन 


ने करना चाहये--आार यह ख़तरा कोई काल्पनिक ख़तरा नहीं है--कि ये 
दूसरे मंडल बड़ी अच्छी तरह से सारे उन्नतिशील सामाजिक प्रस्तावों में बाधा 
डालेंगे और जनमत पोपक छोटे मंडल ओर जनता के विचारों से संघर्ष उपस्थित 
करेंगे | इसके साथ एक यह भी प्रश्न है जिसे हमें भूलना न चाहिये 
कि दूसरे मंडल की स्थापना से प्रान्तीय शैली पर भी काफ़ी श्रसर पड़ेगा |? 
ला्ड स्ट्रं बोल्गी ने भी पालियामेंट में दूसरे मंडल के बनाने वाले अस्ताव का 
विरोध करते हुए कहा था कि “भारत को अनुदार प्रस्तावों की उतनी आव- 
श्यकता नहीं है जितनी उदार और साहसिक प्रस्तावों की । भारतीय रुढ़िंगत 
भूमि अधिकार, ग़रीबी, कृपकों ओर मज़दूरों की हीन अवस्था, जातीय परम्परा 
आदि हमारी भीतिक उन्नति की इन सब बाधाओं को शीम हटाने की आवश्य- 
कता है । कोई भी भारत की आथिक उन्नति रोकना नहीं चाहता तब फिर क्‍यों 
ये दूसरे मंडल नियुक्त क्रिये जा रहे हैं !” लाई देलीफेक्स ने भी बड़ी सभा को 
बेकार बताया है। उनके विचार से गवर्मर के विशेवाथिकारों के सामने 
बड़े मंटल का कोई भी महत्व नहीं है। 

इन सब बातों के होते हुए भी दो मंडलों की नये शासन-विधान में 
झावश्यकता समक्की गई ओर दे ६ प्रा्तों में बना दिये गये। कहां यह सया 
कि प्रालीय घारा सना के बढ़ जाने से एक मंडल काफ़ी ने होगा, साथ ही 
जनता छे अधिकार भी बढ़ जाने से वह आवश्यक हे कि एक मंडल ओर 
यनाकर सुख्य अन्यसंख्यक जातियों ओर वर्गो के हितों की रक्षा की ज़ावें।| 
हनाई प्रान्न विस्तार में इतने अधिक बड़े हैं कि सभी प्रकार के विचार को 


। - 8 री ह्सरा क अर वश्यकऋू 2 
अजलाना पा देने था लिए श्र ग 
अलवलापत्र दन कद लिए दूध महल आवश्यक ६ | 

६ 





आ्ोतज रे कई [क्री बनावट देखते हुए यह आशंका होती 2 जो 
दोनों मंडला को बनावद देखते हुए यह आशंका होती थी कि दोनों 


अल चअ्ाा नभाए डे मिरिऔ दी >७ पक अका 25.5, 20० ट प छ्क मंट्ल ० उन्नति 40५७ 
इनाय एक टूसन का वराथा ने बने वेद कवाक एक मल ता उदच्चातशाल 
ब्यक्ियों से भग होगा और दसरा अनदार दचि बाले लोगों से। छोटी सभा 
ब्याह्ां से जग हांगा और दूसरा अनुदार दचि बाले लोगां से। छोटी सभ 
स्न्त्जन च्ा पा हर फ पक हंस कारगा उनका 

शाम जनता का प्रठादादच ऋरती हे और इस कारग उनका आन धाम 
2320 32 23.05 < ८ 


मागर्यवश स्र्जः 
साकझ्ाग्यवश इन यु 


प्रान्तीय धारा-सभा ११ 


वर्षों के बीच ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई, केवल गू&/फ्रीपूंददुचहएयी कीः 
फीस में सुधार करने वाले एक्ट के बारे में दोनों अर लेटा मे “विरोध हो 


राया था । 


रचना 

घारा-सभाओं के सदस्यों की संख्या उस प्रान्त की जन संख्या के आधार 
पर एक्ट में ही निर्धारित कर दी गई है | लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्यों की 
संख्या लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों की संख्या की अपेक्षा अधिक है। 
निम्न तालिका से प्रत्येक प्रान्त की धारा-सभा के सदस्यों की संख्या मालूम की 
जा सकती है । 


गा 


प्रान्त लेजिस्लेटिव असेम्बली लेजिस्लेटिव कॉसिल 
मद्रास २५१५ प्र से ५६ 
बंबई १७५ श६ से ३० 
बंगाल २५७० ६३ से ६५ 
संयुक्त प्रान्त श्श्द पूष् से ६० 
पंजाब श्ज्पू जया 
बिहार श्फ्र रह से ३० 
मध्यप्रान्त ओर बरार ११२ 

आसाम श्न्ष र१ से २२ 
सीमा प्रान्त प० 

डड़ीसा ६० 

सिं घ्‌ ६० 


इस प्रकार बंगाल की लेजिस्लेटिव असेम्बली की संख्या सबसे अधिक है 
झौर सीमा प्रान्त की सबसे कम | प्रत्वेक प्रान्त की लेजिस्लेटिव असेम्बली 
की संख्या भिन्न जातियों और टितों में विभाजित कर दी गई है| ये जातियाँ 
इस प्रकार हैं--मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, एग्लोइंडियन, यूरोपियन 

और अन्य ( साधारण )। “अन्य जातियों” में हिन्द, पारसी, जैन, हरिनन और 


डर प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


अन्य छोटी-छोटी जातियाँ भी सम्मिलित हैं| प्रत्येक जाति को सदस्यों की एक 
निश्चित संख्या कानून द्वारा दे दी गई है| हरिजनों की संख्या भी निश्चित 
कर दी गई है| परन्तु वह संख्या पूना पेक्ट के अनुसार अन्य वा साधारण 
जाति में सम्मिलित रहती है | इसके अलावा इन हितों वा वर्गों की संख्या भो 
निश्चित कर दी गई ह--व्यवसाय, ज्षमीदार, विश्वविद्यालय, मज़दूर, महिला। 
महिलाओं की निश्चित संख्या का वर्गकिरण साम्प्रदायिकता के श्राधार पर 
फिर क्रिया गया है। इस प्रकार स्लियों के निर्वाचन में भारतीय स्रियों की 
इच्छा के विरुद्ध साम्ग्रदायिकता का विप फैज्ञाया गया है | 
लेजिस्लेटिव कौसिल के सदस्यों की संख्या केवल साम्प्रदायिकता के आधार 
पर हुई ह | उसमे अन्य द्वितों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अवसर नहीं दिया 
गया है। पृष्ठ ४३ ओर ४४ की तालिका से सदस्यों की संख्या का वर्गीकरण 
स्पष्ट हो जावेगा । 
भिन्न-भिन्न अव्यसंख्यक जातियों ओर वर्गों की संख्या निश्चित करने का 
उद्देश्य उन जातियों शरीर वर्गों के हितों की रक्षा करना है। और यदि यह 
संख्या अत्यसंख्यक बर्गों की जन-संख्या के आधार पर निश्चित की जावे तो 
इसका फल अच्छा दो सकता है। परन्तु यहाँ पर ब्रे ल्सफ़ो्ड साइब के शब्दों में 
प्रत्येक अत्यर्सज्यक वर्ग को व्यवस्थित रूप से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया 
है [7 इसमें सन्देद नहीं कि जहाँ मुसलमान, यूरोपियन, एंग्लोइंडियन था 
भारतांव ईसाई अव्यसंख्या में हे वहाँ उनकी संख्या के अनुपात से अधिक 
प्रतिनिधियों की संस्स्दया दी गई है। परन्तु हिन्दुओं के साथ उयादती हुई है | 
चंगल ओर पंजाब में उहाँ हिन्दू अत्यनसंख्यक हें वहाँ उनके प्रतिनिधियों की 
संड्या उनकी उन-मंख्या के अनुपात में कम है। पंजाव में हिन्दुओं की 
ख्या पान की पूरी जन-मंख्या की २८.३ फ्री सदी दे परन्दु उन्हें धारा-सभा 
२४.६ ही नदी ही प्रतिनिधित्व दिया गया है। बंगाल में दिन्द पूरी जन-संख्या 
४४,८ प्रति शत हैं; परनदु उन्हें केबल इस प्रतिशत सीछ ही मिली है । चादिए 


3 
> | ही 
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प्रान्तीय धारा-सभा झ्प्ू 


निवाचन पद्धति 


लेजिस्लेटिव अ्सेम्बली के सभी सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनमें 
कोई नामज़द नहीं होता । छुनाव प्रत्यक्ष होते हैं और साम्प्रदायिकता के 
आधार पर | प्रत्येक जाति अलग-अलग अपनी ही जाति के प्रतिनिधि चुनती 
है| बंबई में मरहठा और अ्रन्य प्रान्तों में हरिजनों का निर्वाचन पूना पेक्ट 
के आधार पर होता है और उसकी कार्यवाही इस प्रकार होती है। हरिजन 
प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित तो होती है, परन्तु वह “अन्य जातियों”? के 
साथ ही बताई जाती है। हरिजनों के निर्वाचन में दो चुनाव होते हैं---प्राथ- 
मिक और द्वितीय | प्राथमिक निर्वाचन में प्रत्येक प्रतिनिधि पीछे चार व्यक्तियों 
का चुनाव हरिजनों द्वारा होता है । फिर इन चार व्यक्तियों में से एक व्यक्ति 
हिन्दू ओर हरिजन की सम्मिलित वोटिंग द्वारा चुना जाता है। यही व्यक्ति 
हरिजनों का प्रतिनिधि होता है | इस प्रकार के निर्वाचन से केवल वही हरिजन 
प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिनमें हरिजनों का विश्वास रहता है, क्योंकि प्राथमिक 
निर्वाचन, में केवल हरिजन ही मत देने का अधिकार रखते हैँ | साथ ही इसमें 
साम्प्रदायिकता का भी डर नहीं है, क्योंकि द्वितीय छुनाव में हिन्दू और 
हरिजन सम्मिलित चुनाव करते हैं। 

लेजिस्लेटिव कौंसिल में अधिकांश निर्वाचित सदस्य रहते हैं और कुछ 
गवनर द्वारा नामज़द । निर्वाचित सदस्य साम्प्रदायिक निर्वाचन ज्षेत्र द्वारा ही 
चुने जाते हैं । बंगाल और विहार में कुछ सदस्य लेजिस्लेटिव असेम्बली द्वारा 
चुने जाते हैं | इस प्रकार इन प्रान्तों की धारा-सभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचित 
सदस्य भी रहते हैं । 

लेजिस्लेटिव घसेम्वली की अदधि पाँच वर्ष की है। यदि गवर्नर चाहे तो 
इसे पाँच वर्ष के पहले भंग भी कर सकता है । परन्टु वह उसकी आयु नहीं 
बढ़ा सकता । असेम्बली का सभापति स्पीकर कहलाता है और बह असेम्दली 
के सदस्यों द्वारा चना जाता है | 


लेजिस्लेटिव 325 र्भ 0 समाप्त न्रीं होती परनत न्न्नटपपा एदः 5 
लेजिस्लेय्वि कातिल कनी भी ठग्ात्त नर्ता होती, परन्तु उसके एदा तिहाई 


६ प्रान्तीय स्वायच् शासन 


सदस्य दर दीसरे वर्ष निकलते जाते हैँ और उनके स्थान पर नये सदस्य आते 
जाते हैं। इस प्रकार ६ वर्ष में लेजिस्लेटिव कॉसिल बिना समाप्त हुए: पूरी बदल 
जावेगी । कौसिल श्रपना एक सभापति भी चुनती है। 


निर्वोचकों की योग्यताएँ 


प्रान्तीय धारा-सभा के निर्वाचकों की योग्यताएँ १६३५ के एक्ट के 
खन्‍न्त्गत ऑटिर-इन-कॉसिल - दारा बनाई गई हैं। ये योग्यताएँ मिन्न-मिन्न 
प्रान्तों में मिन्न-मिन्न है | परन्तु लेजिस्लेटिय कॉसिल की शर्तें असेम्बली की 
अपेक्षा सभी जगह कठोर हैं । गणना के अनुसार सारतवरप में करीब जन- 
संख्या के १४, या क़रीब ३ करोड़ ५० लाख आदमी श्रसेम्बली के निर्वाचक 
हैं। इनमें ६० लाख खरियाँ हैं। नवीन एक्ट के पूर्व प्रान्तीय मतदाताशं की 
संख्या केबल ८७.४ लाख या ब्रिटिश भारत की ३४ ही थी। निर्वाचन की 
शर्दे लाई लोदियन कमेटी की सिफ़ारशों पर बनाई गई हैं। इस निर्वाचन 
कमेटी को यद काम सपा गया था कि निर्वाचन की कौन-कौनसी शर्तें 
रखी जावे, जिससे कम से कम साइमन कमीशन द्वारा रखी गई १०% और 
खझथिक से अधिक गोलमेज़ दारा चाही गई २५५४ आबादी को मताधिकार 
मिल सके । 

निर्वाचन के पहले निर्वाचकों की एक यूची बनाई जाती है। जिसका नाम 
इस सवी में रहता है वही वोट दे सकता है | इस सूची में नाम लिखाने के 
६ शत यनाई गई ईद इनमें से कोई न कोई शर्त निर्वाचक को अ्रवश्य 
पदुर्ती दे | प्रायः रुभी प्रान्तों में ये शर्त क्लिसी न किसी रूप भें 
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(६) स्त्रियां के लिए विशेष शर्ते । 
कॉसिल के निर्वाचकों की योग्यताएँ असेम्बली के निर्वाचकों से कुछ श्रेष्ठ हैं । 
उंयुक्त प्रान्व की कौंसिल के निर्वाचकों की योग्यताएँ इस प्रकार हैं :-- 

(१) मतदाता अपने निर्वाचन ज्षेत्र में स्थायी रूप से या कभी-कभी रहता 
अवश्य हो इस निर्वाचन क्षेत्र में उसका निजी मकान होना आवश्यक है| 

(२) साधारण योग्यताएँ; 

(अर) जिसने गत वर्ष ४०००) या इससे अ्रधिक आयकर में दिया हो । 

(आग) जिसे राय वहादुर, खान बहादुर, सरदार बहादुर या इसी 
तरह की कोई ओर उपाधि मिली हो | 

(इ) जो २५०) मासिक सरकारी पंशन पाता हो। 

(ई) जो ब्रिटिश भारत की किसी धारा-सभा के सदस्य हों श्रथवा रहे 
हों, या किसी कार्यकारिणी के सदस्य या मंत्री रहे हों या किसी 
विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलर, फेलों प्रो० वाइस 
चांसलर या को वा सेनेट के सदस्य हों अथवा रहे हों, जो 
संघ-न्यायालय, हाईकोट, चीफ़कोट अथवा जुडीशियल कमिश्नर 
के कोट के न्यायाधीश हों या रहे हों। जो संयुक्त प्रान्त की 
किसी म्युनिसिपिलिटी, डिस्ट्रिक्ट वोड था केन्द्रीय सहकारी समिति 
के ग़र सरकारी सभापति हों या रहे हों । 

(उ) जो सालाना १०००) या इससे अधिक मालगयुज्ञारी में देते हों। 

(ऊ) जो १०००) सालाना तक की भूमि माफ़ी में जोतते हों । 

(ए) जो कम से कम १ ५४००) सालाना के काश्तकार हों। 

(३) यदि ऊपर लिखी शर्तों में से किसी एक शर्त को कोई महिला पूरी करती 
हो तो बह भी निर्वाचक हो सकती है। उनकी छुविधा के लिए निम्नलिखित 
कुछ और भी सरल योग्यताएँ निश्चित की गई हैं। जिन व्यक्तियों में निर- 
लिखित योग्यताएँ पाई जाती हैं, उनकी पक्षियाँ नी मताधिकार है :-.. 

(अ) जिन्होंने गत वर्ष दस हज़ार दपए या इससे अधिक आयकर में 
दिये हों । 


ड्घ प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


(था) जो ५०००) सालाना के मालयुज्ञार हों । 
(इ) जो ५० ००) सालाना मालगुज़ारी की ज़मीन माफ़ी में रखते हों । 
(६) जिसे राय बहादुर, खाँ बहादुर, सरदार बहादुर, दीवान बहादुर 
खझादि इसी प्रकार की पदवी मिली हो । 
(3) जो २४०) या इससे अधिक सरकारी पेंशन पाते हों। 
(४) दरिजनों को भी कुछ विशेष सुविधाएँ दी गई हैं। उनके लिए, निम्न- 
लिखित योग्यताएँ निश्चित की गई हैँ ;--- 
(अ) जिसने गत वर्ष २०००) या इससे अधिक आय-कर दिया हो | 
(श्री) जी २००) सालाना मालगुज़ारी की ज़मीन माफ़ी भें रखता हो । 
(इ) जो ५००) या अधिक का काशतकार हो। 
४) जिसे गवर्नर की ओर से कोई उपाधि मिली हो । 
दोटी धारा-सभा के निर्वाचकों की योग्यताएँ बढ़ी धारा-सभा के 
निरचिकों से कुछ निम्त होती दे | संयुक्त प्रान्त में ये योग्यताएँ इस प्रकार है । 
प्रस्येक्ष निर्वाचक अपने निर्वाचन चैत्र में निवास अवश्य करता हो और 
निम्नलिखित शर्तों म॑ से किसी एक को पूरा करता हो :--- 
(१) जो १५.०) वार्षिक म्युनिसिपल वेक्स देता हो | 
(२) डी सरकार को आय-ऋर देता हो श्रर्थात्‌ जिसकी आय ३०००) 
सालाना या इससे आधक हा | 
(६३) जो २४) सालाना के किराये के मकान में रहता हो या जिसका 
इतने ही किराये का निजी मकान हो | ४ 
(४) जो कम से क्रम ५) सरकारी लगान देता हो या १०) का 
कारतकार हो | 


(५) जो कम से कम ४ दर्जा पास हो था इसी के बराबर कोई दूसरी 
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हो तो वह भी निर्वाचक हो सकती है। उनकी सुविधा के लिए निम्नलिखित 
कुछ ओर भी सरल योग्यताएँ स्त्रियों के लिए निश्चित की गई हैं । 
(१) जो सम्राट की स्थायी सेना के अफ़सर या बिना कमीशन के अफ़सर 
या सेनिक की पेंशन पाने वाली विधवाएँ वा माता हों | 
(२) जो निर्धारित सीमा तक साक्षर हों। 
(३) जो ऐसे व्यक्तियों की पत्नियाँ हों, जिनमें निम्नलिखित योग्यताएँ हों :-- 
(अं) जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम ३६) सालाना मकान 
किराया देता हो। या इतनी ही कीमत का एक निजी मकान 
रखता हो । 
(आ) जो २००) सालाना आमदनी पर म्युनिसिपैलियी को टेक्स देता 
हो | या सरकारी इनकमटेक्स लेता हो । 
(३) जी कम से कम २४) सालाना सरकारी मालगुज़ारी देता हो | 
(६) जो कम से कम ५०) का काशवकार हो। 
(ड) जो सम्राठ की स्थायी सेना से अवकाश-ग्रहीव हो या पेंशन पाता 
हो या बिना कमीशन का अफ़सर था सिपाही हो | 


सदस्यों की योग्यताएँ 


प्रान्तीय धारा-सभा के सदस्थ निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित साधा- 
रण योग्यता होनी चाहिए ;--- 
(१) प्रत्येक सदस्य या तो ब्रिटिश प्रजा हो अथवा संघ में सम्मिलित देशी 
रियासत दी प्रजा हो और यदि किसी प्रान्तीय धारा-सभा में नियत 
हो, तो देशी राज्य के नरेश नी निर्दा्चित हो सकते हैं। 
' (२) जिसकी द्ायु लेजिस्लेव्वि पे सदस्य बनने के लिए कम से कम 
२५ वर्ष हो और कौलिल के सदस्य बनने के लिए ३० दर्ष हो | 
(३) झपने निर्दाचन छेच्र में मताधिकारी अवस्य हो | 
है ५ 


थ्रू० प्रान्तीय स्वायच शासन 


अधिवेशन 


प्रान्त के एक या दोनों मंडलों का वर्ष में कम से कम एक अधिवेशन 
होना आवश्यक है और इस अधिवेशन की अन्तिम बैठक ओर दूसरे की पहली 
औैठक में १२ माह वा इससे अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए । इस नियम 
के भीतर गवर्नर कभी भी अपने स्वतंत्र अधिकार में 

(१) जो स्थान और समय वह निश्चित करे, उस पर एक या दोनों मंडलों 

की बैठक बुला सकता है ) 
(२) उनकी बैठक समाप्त कर सकता है। 
(३) छोटी धारा-सभा को भंग कर सकता है। 


गवर्नर का भाषणाधिकार 


- गवर्नर अपने स्वतंत्र अधिकार में घारा-सभा के किसी भी मंडल में भापण 
दे सकता है श्र उसके सदस्यों की उपस्थिति माँग सकता है। वह धारा- 
सभा में रखे गए वा मेजे गए प्रस्ताव के साथ अपने विचार की सूचना भी 
मेज सकता है ओर जिस मंडल के पास यद सूचना भेजी जाती दे वह गवर्नर 
के विचारों पर जितनी शीमता से हो सके, विचार करती है। 


मंत्रियों और एडवोकेट जनरल के अधिकार 


सम्मिलित बैठक में बोलने ओर कार्यवाही में भाग लेने तथा यदि वह घारा- 
समा की किसी कमेटी का सदस्य बनाया गया है, तो उस कमेटी का सदस्य 
््क का कप खीर उसकी कार्यवाद्य हः + लेने 

बनने, उसमे बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है | 


प्स्न्त एडवोकेट जनरल अपना मत नह ग्म्से रो 
रन्ठु एडटबाकद जनरल शधपना मत नहा द॑ 


सकते और मंत्री केवल जिस मंडल 


प्रान्त के मंत्री वा एडवोकेट जनरल को प्रत्येक मंडल की था दोनों की 
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| 











सदस्य £ उसी में मत दे सकते 
नस्प हू उठा से मंद द सकते हर || 


हक >> 
ड्र्र अचबनण-+डत+ मंखझ्या 


कौरम ) उसके सदस्यों की संख्या का 
अलम्दज्षा का गए पूज्कल्स्य € ऋरम ) उसके सदस्याँ का खसख्या के 

च्दू वा गया 5 क्र हि 2 जल की संख्या केवल 

इ "ता गया ह आर आल का रुख्या केवल दस | 


प्रान्तीय धारा-सभा - पूश्‌ 


स्थान खाली होना 


कोई भी व्यक्ति एक ही समय में प्रान्तीय ओर धघारा-सभा का सदस्य 
नहीं हो सकता | यदि कोई भी सदस्य बिना मंडल की अनुमति के ६० दिन 
तक उसकी बैठक से ग्रौर हाज़िर रहे तो मंडल उसके स्थान को ख़ाली घोषित 
कर देगा | इन ६० दिनों की गणना में उन दिनों को न जोड़ा जावेगा, जब 
कि मंडल की बैठक कम से कम चार दिनों के लिए भंग रही हो । 


सदस्यों के अधिकार 

प्रत्येक सदस्य को प्रान्तीय घारा-सभा में श्रपने विचार श्रगट करने का 
क्रधिकार है | इन विचारों के प्रगट करने ओर वोट देने में तथा उस सदस्य 
द्वारा, मंडल की अनुमति लेकर घारा-सभा की या उसकी बैठक की प्रकाशित 
रिपोर्ट, भाषण, मत, निर्णय ओर कार्यवाही पर कोई भी न्यायालय सदस्य के 
विरुद्ध किसी प्रकार की कायवाह्दी नहीं कर सकता | 

सदस्यों के अन्य अधिकार प्रान्तीय घारा-सभा स्वयं निर्धारित करती है। 

घारा-सभा को न्याय करने का अधिकार नहीं है। धारा-सभा किसी क़ानून 
को तोड़ने या हुड़दंय मचाने पर किसी भी सदस्य को अपने पद से हटा 
सकती है । 

१६३५ के एक्‍ंट के अनुसार भाषण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित प्रति- 

बंध लगाए गए हैं ;-- 

(१) अपने कार्यों को पूरा करने में संघीय न्यायालय, श्रान्त या देशी 
रियासतों के दाईकोट के अधिकारों के ऊपर कोई भी टीका-टिप्पणी 
नहीं की जा सकती। 

(२) यदि गवर्नर अपने स्वतंत्र अधिकार में हत दात पर ज़ोर देता है कि 

किसी उपस्थित किये हुए या किये जाने वाले प्रस्ताव या उसके 
किसी भाग को पेश करने, बदलने या उस पर बहस करने से उसके 
विशेष उत्तरदायित्व पर किसी प्रकार का दुरा प्रभाव पड़ता है, या 
उसके प्रान्त की या उसके किसी भाग की शान्ति और व्यदस्था भंय 


पर प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


होने की आशंका है तो वह उस प्रस्ताव से संबंध रखनेबाली कार्य- 
वाही को बन्द कर सकता है| 

(३) अन्य प्रतिबन्ध जो मंडलों की कार्यवाही संबंधी नियमों द्वारा लगाये 
गये हों । 


नियम्‌ 


प्रत्येक मंडल अपने कार्य-संचालन के लिए नियम बनाता है, परन्तु गवर्नर 
अपने स्वतन्त्र अधिकार में सभापति वा स्पीकर से सलाह करने के बाद 
निम्नलिखित विपयों के लिए नियम बना सकता है :--- 
(१) श्रपने निजी ओर स्वतन्त्र अधिकार से सम्बन्ध रखने वाले विषयों की 
कार्यवाही के लिए 
(२) झार्थिक काम को ठीक समय पर समाप्त करने के लिए 
(३) किसी देशी रियासत से संबंध रखनेवाले विषय पर वादाविवाद करने 
या प्रश्न पूछने को रोकने के लिए। यदि इस प्रकार का कोई 
विधय प्रान्तीय सरकार, प्रान्त निवासी या किसी ब्रिटिश प्रजा के 
हित से संबंध रखता है तो वह इन विवादों या प्रश्नों को नहीं 
रोकेगा | 
(४) निम्नल्निखित विषयों पर बादाविवाद या प्रश्न पूछने को रोकने के 
लिए :-- 
(अर) सन्नाद अथवा गवर्नर जनरल का किसी बाहरी रियासत वा अन्य 
प्रान्तों से सम्बन्ध रखने वाले विपय | 
(आ) आदिम निवासियों के ज्षेत्र । 
(३) किसी प्रयक्त सेत्र के शासन सम्बन्धी । 
(ई) किसी देशी रियालत के राजा या उसके कुटख के अन्य सदस्यों 
कोई भी प्रस्ताद जब दोनों मंहलों द्वारा पास होकर गवरनर फे दस्ताक्षर 


्ड 
किम ० हमार रत हक 
ि्नक 


7, 
पावर प्राल्ठ के सरकारी खझत़द में प्रकाशित दो जाता दे तो वह कानून 


प्रान्तीय धारा-सभा भू 


कहलाता है। यदि मंडलों में कभी मतभेद होता है और इस मतमेद का ११२ 
माह तक निर्णय नहीं हो पाता, तो गवर्नर दोनों मंडलों की सम्मिलित बैठक 
बुलावा है। और यदि प्रस्ताव इस सम्मिलित बैठक में बहुसंख्या से पास हो 
जाता है तो वह पास समझा जाता है। प्रस्ताव किसी भी मंडल में उपस्थित 
किया जा सकता है। केवल आर्थिक बिल छोटे मंडल में शुरू होते हैं । 


5 
ग्राथिक बिल 


आ्धिक बिल गवर्नर की सिफ़ारिश के बाद छोटे मंडल में शुरू होते हैं। 
प्रान्तीय-व्यय का ब्योरा बताने वाला बजट दो भागों में विभक्त होता है--- 
(१) “प्रान्तीय आमदनी पर होनेवाले खचे का धन |” (२) अ्रन्य खच। इन 
खच के ब्यौरों में वद भी धन बताया जाता है, जो गवर्नर के विशेष उत्तर- 
दायित्व को पूरा करने में आवश्यक है। 

“प्रान्त की आय पर खर्च होनेवाले धन” निम्नलिखित हैं---इन पर 
धारा-सभा मत नहीं दे सकती । 

(१) गवर्नर का वेतन और भत्ता तथा उसके दफ्तर के अन्य खर्चे जो 
आउडर इन कौसिल दारा निश्चित हों । 

(२) पान्तीय ऋण तथा उस पर ब्याज, ऋण चुकाने की मद या ऋण 
लेने में होनेवाला सर्च । 

(३) मंत्री वा एडवोकेट जनरल के वेतन और भत्ते | 

(४) हाईकोट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते | 

५) पृथक क्षेत्रों के शासन में खर्च होनेवाला घन | 

(६) किसी भी न्यायालय के निर्णय या आहझा के कारण खर्च होनेवाला 

घन। 
(७) झन्य ऐसा धन जो प्रान्तीय घारा-सभा के निर्णय वा १६३२५ के 
एक्ट के अनुसार अगैती शोदे | 

कोई भी दिल घारा-सभा के भंग होने पर रुसात्त नहीं उम्दा जावेगा। 

यदि वह बिल लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पाठ कर दिया गया है, और र 


भर प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


बीच असेम्बली बरखास्त हो गई हे तो वह बिल भी. समाप्त नहीं समझा 
जावेगा। परन्तु यदि लेजिस्लेय्चि असेम्बली ने उसे पास किया है तो असेम्बली 
के बरख़ास्त होने पर वह त्रिल समाप्त हो जावेगा। जहाँ पर लेजिस्लेटिव 
कौसिले भी है, वहाँ पर प्रस्ताव का दोनों मंडलों से पास होना आवश्यक है। 
यदि किसी प्रस्ताव में किसी मंडल ने कोई सुधार किया हो तो वह सुधार दूसरे 
मंडल द्वारा स्वीकृत होने पर ही बिल पास हो सकेगा । 

यदि आधिक बिल या उसके विशेष उत्तरदायित्व से सम्बन्ध रखनेवाले 
बिल के ऊपर मतभेद हो, तो गवर्नर कभी भी सम्मिलित बैठक बुला सकता 
है | उस समय १२ माह की अवधि आवश्यक नहीं है | सम्मिलित बरेठक में 
सभापति का आसन कौंसिल का संभापति ग्रहण करता है। उसकी अनुपस्थिति 
में अन्य कोई व्यक्ति, जो कार्यवाही के नियमों के आधार पर चुना जावे, सभा- 
पति बनाया जाता है । 

दोनों मंडलों द्वारा पास होने पर ब्रिल गवनर के पास जाता है, गवर्नर उस 
पर हस्ताक्षर कर उसे पास कर सकता है या उसे अपने स्वतंत्र अधिकार से 
अस्वीकृत कर सकता है, या गवर्नर जनरल की सलाद के लिए भेज सकता है। 

आदेश-पत्र के १८्यं वैराग्राफ़ में लिखा है कि गवर्नर निम्नलिखित विपयों 
पर अपनी स्वीकृति न देगा प्रत्युत इन विषयों से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्तावों 
को गवरनर जनरल की सलाद के लिए भेज देगा | 

(१) कोई भी क्रानून जिसका विषय ब्रिटिश भारत पर लागू पार्लियामेंट 
के किसी कानून को सुधार करना हो या ऐसे कानून के विरुद्ध हो | 

(२) कोई भी कानून जिसके पास होने से हाईकोट के अधिकारों पर कुछ 
भी धक्का लगता हो | 

(३) कोई भी कानून जो परमनेट सेटिलमेंट ((१8/77&00॥6 5९६० ९- 
7९77) का हूए बदलता हो | 

(४) कोई मी बिल लिसके विपय में उसे सन्देद हो कि उसके पास होने 

उसके नि बेकारों पर तो घक्का नहीं लगता | 
गबनर खमरल खव्पाट के विचार के लिए मेन देगा। 





प्रान्तीय धघारा-ससा पूप 


सम्राट की अस्वीकृति 
कोई भी बिल गवर्नर वा गवर्नर जनरल की स्वीकृति पाने पर सम्राट द्वारा 
स्वीकृति के १२ माह के अन्दर ही अस्वीकृत हो सकता है| गवर्नर इस अस्वी- 
कृति की सूचना सरकारी गजठ द्वारा जनता को दे देगा। 

एक्ट में दी हुई यह धारा गवनर ओर गवनर जनरल के अधिकारों के 
प्रति अविश्वास का संकेत करती हे,परन्तु इससे यही मालूम होता है कि ब्रिटिश 
सरकार कोई भूल होने पर उसको सुधारने का अधिकार अपने पास रखे है | 


प्रान्तीय धारा-सभा के अधिकार और कतेव्य 
१६३२४ के एक्ट के पूब भारतवर्ष में एकात्मक सरकार थी इस कारण 
प्रान्तों के अधिकार कंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होते थे | परन्तु संघीय 
सरकार की स्थापना से ये प्रान्त केन्द्रीय सरकार से स्वतन्त्र हैं। ओर उसके 
अधिकार शासन-विधान द्वारा निर्धारित हैं | संघीय शासन का प्रथम सिद्धान्त 
केन्द्रीय और प्रान्तीय विषयों का विभाजन है। दोनों अपने-अपने ज्षेत्रों में 
स्वतन्त्र रहते हैं। इस प्रकार १६३५ के शासन-विधान में केन्द्र और प्रान्त के 
शासन सम्बन्धी विषय थलग कर दिये गये हैं& और पान्त की धारा-सभा इन 
प्रान्तीय विषयों पर क़ानून वना सकती है| 
प्रान्तीय धारा-सभा के अ्रधिकार तीन भागों में बाँटे जा सकते हैं। 
(१) धारा-सम्बन्धी (२) आधिक-सम्बन्धी और (३) शासन-सम्बन्धी । 
घारा संबंधी अधिकार 
प्रान्तीय घारा-दभा निम्नलिखित विपयों पर कामन बना सकती है | 
(१) सम्पूर्ण प्रान्तीय विषयों पर | 
संपीय धारा-तभा को इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का या नियम बनाने 
का अ्रधिकार नहीं है। फेदल दो परिस्थितियों संघीय सरकार 
प्रान्वीय विषयों पर नियम बना सकती है। 


ऋअदेखिये परिशिष्ट--३ 


प्रान्तीय स्वायत शासन 


(अर) यदि दो या दो से अ्रधिक प्रांतीय घारा सभायें संध-धारा- 
सभा से किसी विपय पर नियम बनाने की प्राथना करें| 
इन नियमों में प्रान्त अपनी सुविधा अनुसार सुधार कर 
सकता है । 

(आ) यदि गवर्नर जनरल गम्भीर परिस्थिति की घोषणा कर 
संघीय धारा-सभा को प्रान्तीय विपय पर नियम बनाने का 


अधिकार दे । ये नियम गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत 
होना आवश्यक है। प्रान्तीय धारा-सभा के अधिकारों में 
यह हस्तक्षेप स्वायत्त शासन के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। 
(२) अन्य विपयों पर जो सम्मिलित सूची में दिए गए हैं। 

कुछ विप्य ऐसे दोते हैं जिन पर संघीय और प्रान्तीय दोनों धारा- 
सभायें नियम बना सकती ह | ऐसे विपय सम्मिलित सूची में दिए. 
जाते हू । चूँकि संघीय सरकार भी इन पर नियम बना सकती है 
इस कारण प्रान्तीय और संघीय धारा-सभा के नियमों में अन्तर 
वा मतभेद हो सकता है। ऐसी हालत में परान्तीय धारा-सभा के 
वे नियम उस सीमा तक रद कर दिए जाते हैं जहाँ तक्र वे संघीय 
दिपयों के प्रतिकूल हों | परन्तु यदि कोई प्रान्तीय नियम जिसका 
संघीय धारा-सभा के नियम से मतभेद हो और जो गवर्नर जनरल 
या रुप्नाद की सलाह के लिए भेजा गया हो और उसे उनकी 
स्वीकृति मिल गई हो तो वह संघीय नियम की परवाद न करते हुए 

केबल उरी प्रान्त में लागू रह सकता है | 

(३) ऋवषशिष्ट विषयों पर यदि गवनर मनरल अधिकार दे | 

संघ सरकार में, जैसा हम कद आये हैं, शायन के विपयों का 
विमाउन ऊुंदीय, प्रान्तीय और सम्मिलित वर्गी में होता है; परन्तु नई 
समस्पाव नये विपयों को उत्पन्न कर सकती हैं| ये विषय अवशिष्ट 
विपय कह्ये जाते हैं। संयुक्त राष्ट्रकी संघ सरकार में अवशिष्ट विषयों 
का शासन वहाँ की रियासतों को मिलता हुआ दै। कनेशा की संघ 


तु 


सरदार मे ऋवशिटर विपयों ड् शासन पर है सरकार दा 
६८: हे आऋवारटष्ट विदा कक शाभन पर भाप 4 2 अधिकार 
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है | भारतवर्ष में इन अवशिष्ट विषयों पर गवनर जनरल का 
अधिकार है, वह अपने स्व॒तन्त्र अधिकार में यह निर्शय करेगा कि 
इन अवशिष्ट विषयों में किस विषय पर प्रान्त का अधिकार होगा 
आर किस पर संघ सरकार का। गवनर जनरल का यह अधिकार 
राजनीति के रिद्धान्तों में एक नवीनता है; परन्तु यहाँ के साम्प- .. 
दायिक भगड़ों के कारण ही इस नवीनता को अपनाया गया है। 
प्रान्तीय धारा-सभा के घारात्मक अधिकार कई प्रकार से सीमित हैं । कुछ 
प्रतिबन्ध तो उसकी प्रकृति के कारण ही हैं, उदाहरणाथ (१) सत्तात्मक घारा- 
सभा न होने के कारण वह वैधानिक धाराये नहीं बना सकती। (२) वह 
संपीय विषय पर नियम नहीं बना सकती है । 

अन्य प्रतिबन्ध कार्यवाही, वा गवर्नर के विशेषाधिकार से संबंध रखते 

हैं| थे प्रतिबंध मुख्य ये हैं :--- 

(१) प्रान्तीय धारा-सभा के प्रस्तावों पर गवनर बहस रोक सकता है। 

(२) प्रान्तीय धारा-सभा को निम्न लिखित विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले 
क़ानून बनाने या प्रस्ताव रखने के लिए गवर्नर जनरल की पूर्ब 
स्वीकृति लेना श्रावश्यक है | 

(ञ्र) ब्रिटिश भारत पर लागू पालियामेंट का कोई एक्ट 

(आ) अपने स्वतन्त्र अधिकार में गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया 
एक्ट वा आड्डिनंस | 

(ह) अन्य कोई विषय जिसमें गदनर जनरल अपने स्वतन्त्र अधिकार 
या निजी श्रधिकार में कार्य करता हो | 

(६) फ़ोजदारी कार्य-पद्धति की कार्यवाही जिसमें यूरोपियन प्रजा का 
सम्बन्ध हो | 

(३) निरलिखित दिपयों को प्रभावित वाले प्रस्ताव का रुघार उप- 
स्थित करने के पूव गवर्नर की स्दीइति लेना ना आवश्यक है 

(अर) अपने स्वतन्त्र अधिकार की हैसियत में बना हुआ गवनर का 
कोई भी एक्ट दा झाश्नित | 





प्र 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


(आए) पुलिस विभाग से सम्बन्ध रखने वाला एक्ट | 
(४) गवर्नर के धारा सम्बन्धी अधिकार 
(अ) आर्डिनेंस का अधिकार | गवनर दो प्रकार से आड्डिनेंस बना 


सकता दे । (१) मंत्रियों की सलाह से :---ये आड्डिनेंस उस समय 
बनाये जाते हूँ जब घारा-सभा की बैठक न हो रही हो । धारा-सभा 
की बैठक से ६ माद् के बाद या यदि धारा-सभा इन्हें जल्दी हटा 
दे तो उस हटाने की तिथि से ये आर्डिनंस समाप्त हो जाते हैं । 
यद आर्डिनेंस का अधिकार प्रायः सभी प्रजातन्त्र राज्यों में मंत्रियों 
को होता है और यह घारा-सभा के अधिकारों को सीमित नहीं 
दरता है। इनसे केवल धारा-सभा क्री अनुपस्यिति में शासन का 
कार्य चलाया जाता है। (२) वे आइ्डिनेंस जो गवर्नर अपने 
विशेषाधिकार को अ्रमल में लाने के लिये घारा-सभा की बैठक 
होते हुए भी बनाता दे । ये आ्डिनंंस ६ माह तक रहते हैं. और 
इनकी अवधि भारत-सचिव की आशा से ८६ भाह तक और 
बढ़ाई जा सकती है| यह आडिनेंस बनाने का अधिकार घारा- 
सभा के अधिकारों को सीमित करता है। 


(था) गवनर के एक्ट | गवनर अपनी विशेष ज़िम्मेवारियों को पूरा करने 


स्प्रः 


बढ 


2 


के लिए गवर्नर का एक्ट बना सकता है। ये एक्ट आसानी से 
बनाए जा सकते हैँ | गवनर उन परिस्थितियों की सूचना के साथ 
छिलके कारग एक्ट की ग्रावश्वकता है, प्रस्ताव या एक्ट का कले 
वर जिस पर बह बाद में एक्ट वना सके, थारा-सभा के पास भेजता 
है| एक माह के बाद गवनर का वह प्रस्ताव एक्ट बन जाठाहे | 
इस सादह के सीतर गवनर के पास धारा-सभा अपने विचार भेज 
सकती है और गवनर उन विचारों के अनुरूप अपने मौलिक प्रस्ताव 


में परिवतन भी कर रुकता है। इस एक्ड की जिम्मेबारी नत्तों 
मंत्रियों के ऊपर होती है और न घारा-समा पर | 


१ 


स्ॉनि ८: 


प्रदार दम मली सभौँति कह सकते हूँ कि प्रान्त की घारा-समा के 


प्रान्तीय घारा-सभा प्ह 


भ्रारा-सम्बन्धी अधिकार बहुत सीमित हैं। गवर्नर अपनी पूर्व-सम्मति न देकर, 
बीच ही में कार्यवाही रोककर, या अपनी अस्वीकृति से, या गवर्नर जनरल के 
विचार के लिए रखकर, या घारा-सभा के पास पुनर्विचार के लिए भेजकर 
धारा-सभा की कार्य-प्रणाली में रोड़े लगा सकता है । गवर्नर-जनरल भी कई 
वाधायें उपस्थित कर सकता है। कोई भी बिल जिन पर गवनेर या गवनेर-जन- 
रल की स्वीकृति दे दी गई है, सम्राट द्वारा हटा दिया जा सकता है। गवनर, 
गवनर जनरल और सम्राद भारतीय जनता की उत्तरदायी नहीं, इस कारण 
धारा-सभा की स्वतन्त्रता वहुत ही सीमित कर दी गई है | इसके साथ ही साथ 
गवर्नर बिना धारा-सभा वा मंत्रियों की सलाह के स्थायी ओर अ्रस्थायी दोनों 
प्रकार के क़ानून बना सकता है। इस प्रकार प्रान्त के प्रधान शासक को 
असीमित अ्रधिकारों से विभूषित कर दिया गया है | धारा-सभा की परवाह न 
करते हुए गवनर, गवर्नर जनरल और सम्राट अपने मनचादे नियम बना सकते 
हैं। या जनता के चाहे हुए नियमों में रोड़े लगा सकते हैं। 


धारा सभा के आर्थिक अधिकार 


प्रान्त की धारा-सभा को प्रान्त की आय व खर्च पर भी अधिकार दिया 
गया है। 

(अर) श्राय संबंधी 

प्रान्त को प्रान्तीय विषयों के ऊपर टेक्स लगाने का अधिकार है। 

टेक्‍्स लगाने वाले प्रस्तावों के लिए गवनर की पूर्व स्वीकृति 

आवश्यक है। ये धस्ताव लेजिस्लेटिव असेम्वली में प्रारम्भ होते हैं। 

प्रायः अर्थ-मंत्री ही ये प्रस्ताव उपस्थित करता है। इसमें साधारण 

-. सदर्स्ों को प्रस्ताव उपस्थित करने या टेक्स की मद बढ़ाने का 

अधिकार नहीं है। जहाँ दोनों मंडल हैं वहाँ पर दोनों मंड्लों से 

- पास होकर बह गवर्नरके पास हस्ताक्षर के रि 


लिए भेज दिया जाता है। 
(झा) व्यय सम्बन्धी 


हर 
हर ्म्ड ल ्ननमिजाललएर घारा व रूना दा सानने का३०>का हालान ०-०००-अुष्न «मे 
€र साल गवनंर घारा-ठना के सानने ठाहाना आधिक दकःघन 


६० प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


(4ैगापएं फ्रंगधाएंहोी 888787) उपस्थित करता है, 
जिसमें अलग-अलग दो ख्च के ब्यौरे बनाये जाते हैं। (१) 
“प्रान्त की आय के ऊपर होनेवाला ख़्च? (२) अन्य ख़र्च | 
कौन-सा ख़र्च किस सद का है--यह सवर्नर अपने स्वतंत्र अधिकार से 
तय करता है। 
बजट के ऊपर दोनों मंडलों में बहस होती है। और फेवल दूसरे प्रकार 
के ख़च माँग के रूप में लेजिस्लेटिव असेम्बली की वोट के लिए रखे जाते हैं 
बड़े मंडल को इन पर बोंट देने का अधिकार नहीं हे। “प्रान्त की श्राय पर 
होनेवाला खचे”? अमैती है । इस पर घारा-सभा मत नहीं दे सकती है। हाँ 
बहस श्रवश्य कर सकती है परन्तु गवनर के वेतन, भत्ते शोर उसके दफ़्तर के 
ध्च पर बहस करने का भी अ्रधिकार धारा-सभा को नहीं है। “अन्य ख़्चों? 
की रकमें असेम्नली घटा सकती है या उन्हें श्रस्वीकार कर सकती है परन्तु 
यदि इससे गवर्नर के विशेषपाधिकारों पर कोई धका लगता दे तो बद पुरानी 
रक्षमों को वापस कर सकता है । 
इस प्रकार घारा-सभा के आर्थिक अधिकारों पर निम्नलिखित 
प्रतिबंध हैं :--- 
(१) अमैती व्यय पर (“प्रान्त की आय पर होनेवाले ख़र्च पर”) उसे बोद 
देने का अधिकार नहीं | 
(२) गवनेर के वेतन, भ्ो और उसके दफ़्तर के ऊपर दवोने वाले ख़र्च 
पर बहस करने का उसे कोई अधिकार नहीं । 
(३) मतात्मक ब्यय की घटाई हुई या अरस्वीकृत रक्मों को गवनर ठीक 
कर सकता है, यदि घारा-समा के इस कार्य से उसके विशेषाधिकार 
पर प्रभाव पढ़ता हो । 
शासन संदंधी अधिझार 
दम देख ही चुके हैं कि द्ान्त का बहत सा कार्य उचरदायी मंत्रियों दारा 
उत्तरदायित्व के कारण घारानसभा को कायकारियणों के ऊपर 
अधिकार है। मंत्री उतती समय तक झपने पद पर रदते हे, जब तक उनके 


प्रान्तीय धारा-सभा ६१ 


साथ लेजिस्लेगिव असेम्बली का बहुमत रहता है। ज्योहीं बहुमत का 
विश्वास इन मंत्रियों पर से हटा, त्यों ही इन्हें अपना त्याग-पत्र दे देना होता 
है। मंत्रियों के इस उत्तरदायित्व के कारण लेजिस्लेटिव असेम्बली शासन की 
बागडोर अपने हाथ में रखती है | धारा-सभा ही शासन की नीति बनाती है| 

धारा सभा को मंत्री-मंडल से शासन-सम्बन्धी प्रश्न पूछने का भी अधिकार 
है, जिनके द्वारा वह शासन की बुराइयों को सब के सामने उपस्थित करती है। 

साथ ही बजट पास करने का अधिकार असेम्बली को है और बिना अर्थ 
के कोई शासन कार्य नहीं हो सकता इस कारण शासन के भिन्न-भिन्न विभागों 
पर भी धारा-सभा का प्रभाव रहता है। 

परन्तु हम देख ही चुके हैं कि गवर्नर ही प्रान्त का प्रधान शासक है 
ओर वह अपने स्वतन्त्र ओर निजी अधिकारों में पूर्ण स्वतन्त्र है। इन अधि- 
कारों और विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने में गवर्नर ग़वनंर-जनरल को 
उत्तरदायी रहता है | हम यह भी देख चुके हैं कि ये विशेष उत्तरदायित्व इतने 
व्यापक शब्दों में व्यक्त किये गए हैं कि वे पूरे प्रान्त के शासन में हस्तत्षेप 
कर सकते हैं| इस कारण प्रान्त के शासन में घारा-सभा का अधिकार कितना 
रहे यह गवनर की इच्छा पर निभर है। 

इस प्रकार प्रान्तीय धारा-सभा के अधिकार वहुत ही कम हैं। सभी क्षेत्रों 
में निरुत्तरदायी गवनर का शासन है | वह धारा-सभा के धारात्मक झब्ार्थिक 
ओर शासन सम्बन्धी सभी अधिकारों में इस प्रकार वाधा डाल सकता है कि 
प्रान्तीय धारा-नना एक अशक्त संस्था मात्र ही रह जाती है। 

गधनर के ये अधिकार इतने विस्तृत हैं कि गवर्नर एक प्रकार से स्वयं 
एक स्वतन्त्र घारा-सभा है। ह 

एरन्ठु शासन में दिघान की घारायें उतनी महत्वपूर्ण नहीं, जितनी उसकी 
भावना होती है। हमारे १६३७ के बाद का इतिहास हमें यह स्पष्ट दता देता 
है कि गवनर यदि चाहे तो प्रान्तीय शासन को सच्चा स्वायद्र शासन बना 
सकता है और यदि दद चादे तो घारानना दा मंत्रियों के सभी अधिकार 
बेकार कर उकता है| 





स्वायत्त शासनः--णक दृष्टि 


प्रान्तीय शासन विधान का अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं । 
यहाँ पर हम प्रान्तीय स्वायच शासन का मूल्य आँकने का प्रयक्ष करेंगे । इन 
७ पर्षों के शासन से हें प्रान्तीय स्थावच शासन का असली रूप भी शात हो 
चुका है। अतएव पहले हम प्रान्तीव शासन का शाल्नीय विवेचन करेंगे, 
दत्मश्चात्‌ उनके व्यवहदतद रूप का | 

प्रान्तीय स्वायच शासन के लिये दो बातों की आवश्यकता है। (१) 
केन्द्रीय या अन्य वाद्य शासन से पूर्ण स्वतन्त्रता, (२) आन्तरिक शासन में 
उचरदायी सरकार की स्थापना |__ 

इसमें कोई रुन्देद नहीं कि बिना बाह्य शासन से मुझ हुए, उत्तरदायी 
सरकार की स्थापना अर्ससव है; परम्ठु ये दोनों शर्तें हैं मिन्न-मिन्न। बाह्म 
शादन से मुछ होते हुए माँ प्रान्त में निदत्तरदावी शासन हो सकता दे | 

१६३४ के एक्द से य्रान्त में स्थायद शासन प्रारम्भ हो गया दे तब क्या 
प्रान्त र्‌ 


प्रान्द बाइरी शानन क्या वालव में केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय 


घोर 


डर 
सुच्च हू 


स्वायच शासन--शक दृष्टि ६३ 


विषयों में दस्तक्ञेप नहीं करती १ क्या प्रान्त में धारा-सभा को उत्तरदायी होने- 
वाला मंत्रिमंडल ही सर्वोच्च कार्यकारिणी है या कोई अन्य स्वेच्छाचारी शासक 
शासन की वागसडोर अपने हाथ में रखे हैँ १ दुर्भाग्यवश प्रान्तीय शासन पर 
इतने अधिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं कि उनके एकाकी प्रभाव से प्रान्त का 
स्वायच शासन पूर्णतया नष्ट हो जाता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि १६३५ के कानून के अनुसार प्रान्तों पर केन्द्र का 
शासनाधिकार बहुत ही कम हो गया है | जहाँ १६१६ के एक्ट के द्वारा 
प्रान्त के रक्षित विषयों पर केन्द्र का पूर्ण अधिकार था वहाँ १६३५ के कानून 
के द्वारा रक्षित और हस्तान्तरित विपयों का भेद मिट्ने से:केन्द्र का शासना- 
घिकार प्रान्तीय विषयों पर नहीं रहा है | फिर भी प्रान्त केन्र के शासन से 
मुक्त नहीं है वह अभी भी प्रान्त के शासन में निम्नलिखित रूप में हस्तज्ञेप 
कर सकता है । 
(१) संघीय धारा-सभा प्रान्तीय सरकार को,या प्रान्त में रहने वाले अपने 
किसी भी कर्मचारी को, संघीय नियमों का पालन कराने का श्रादेश 
दे सकती है। ह 
(२) प्रान्त का गवर्नर अपने स्वतन्त्र और निजी अधिकारों के उपयोग 
करने में गवर्नर जनरल को उत्तरदायी है ओर ह्स रूप में गवर्मर 
जनरल प्रान्त के शासन में हस्तक्षेप कर सकता है । 
) गवर्नर जनरल के अन्य अआादेशों को पालने का उत्तरदायित्व भी 
गवनर पर है। 
(४) विशेष परिस्थितियों में गवनंर जनरल संघीय धारा-सभा को पान्तीय 
विपयों पर नियम बनाने का आदेश दे सकता है। 


शन ७ व्षा में गवनर जनरल द्वारा प्रान्त से किये गये हस्तक्तेपों के हमें 
दो उदाटरण मिलते हूँ एक तो यृ० पी० झौर विहार में राजनैतिक कैदियों के 


छोड़ने में और दूसरे सिंध के प्रधान मंत्री अल्लाइज्श के स्वीश्ा देने में। 
गवर्मर जनरल फे इस अधिकार की आझालोचना करते हुए प्रोफेसर कीथ 
6८पारतीय शासन विधान के इतिद्यत्तः में लिखते एँ कि यट घधिकार 


दर ग्रान्तीय स्वायत्त शासन 


पूर्ण रूप से काम में लाया जावे तो प्रान्तीय स्वायत्त शासन कहीं का भी न 
रहेगा |# 
उत्तरदायी शासन की दृष्टि से भी मंत्री मंडल प्रान्तीय शासन के लिए 
धारा-सभा को .उत्तरदायी नहीं हैं। पान्त में जहाँ तक केन्द्रीय शासन 
के हस्तक्षेप का प्रश्न है--वहाँ तक मंत्री मंडल तो किसी प्रकार का उत्तर- 
दायित्व ले दी नहीं सकता । साथ ही प्रान्तीय शासन में गवनर के उत्तरदायित्व 
ओर विशेषाधिकार मंत्री मंडल के उत्तरदायित्व के ज्षेत्र को ओर भी सीमित 
कर देते हैं| गवर्नर जैसा हम देख ही चुके हूँ प्रान्त का केवल नाम मात्र का 
अधिकारी नहीं हे उसका अधिकार ज्ञेत्र विस्तृत है ओर बह प्रान्त में श्मन चेन 
रखने, या व्यापारिक दुरामाव के नाम पर शासन के सभी विभागों में हस्तत्ञेप 
कर सकता है | बंगाल और सिन्ध में गवर्नर द्वारा की गई इस मनमानी 
निरंकुशता और स्वेच्छाचार के प्रत्यक्ष उदाहरण हैँ |सर सेंमुएल दोर ने 
शायद इसीलिए कहा था कि “गवर्नर पर लादे गये ये उत्तरदायित्व शासन के 
पूरे त्षेत्र में फैले हुए हैं।? 
इन सब प्रतिबन्धों से स्वायत्त शासन का मदृत्व बहुत घट जाता है। 
धान्त की घारा-सभा और मंत्री मंडल के अ्रधिकार बहत ही श्रधिक सीमित 
कर दिये गये हैं। वास्तव में १६३५ का एक्ट मॉल मिनटों द्वारा निर्धारित पथ 
पर कदम दो कदम ही आगे बढ़ता है | १६१६ में द्विविध शासन देकर यह 
घोपणा की गई थी कि पान्त में क्रशः उत्तरदायित्व सरकार स्थावित करने 
की चेश की जावेगी । वही चेश ही श६३१५ के एक्ट द्वारा हुई है। इसमें 
सन्देद् नहीं कि प्रान्त में द्विविध शासन का अन्त हो गया दे और हस्तान्तरित 
आर रक्तित विपयों का भेद मिदा दिया गया दई | प्रान्तीय विषयों पर प्रान्तों 
की धारा-लभा का पूरा अधिकार भी मान लिया गया है; परन्तु साथ ही इन 
वेकारों को सीमित भी कर दिया गया है। सच बात तो यह है कि यहाँ की 
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स्वायच शासन--एक दृष्टि द्व्प्‌ 


नौकरशाही (3778&ए०7७०८७) ओर इंग्लेड के कुछ दल इतना भी अधि- 
कार नहीं देना चाहते थे उनकी इच्छा थी क्रि प्रान्त के अर्थ ओर शानित वा 
रक्ञा-विभाग रक्षितें विषय रखे जाबे । परन्तु क्या इन दलों की इच्छा पूर्ति के 
लिये एक रूप से रक्षित विषयों की सृष्टि १६३५ के एक्ट में नहीं की गई है ! 
ज्वाइन्ट पालियामेंटरी कमेटी के सामने द्विविध शासन की कठिनाइयाँ रखते 
हुए यू० पी० के गवनर सर मेलकम हेली ने कहा था--“कि द्विविध शासन 
में हमारी कठिनाश्याँ वास्तव में इस कारण थीं कि हम एक ही क्षेत्र पर 
शासन करने वाले दो हिस्सों के अधिकारी थे .......और चूँकि इसी क्षेत्र को 
शात्ित करने के लिये दो विभिन्न अधिकारी वर्ग थे इस कारण द्विविध शासन 
में कठिनाइईरयाँ उपस्थित हुई! [७ क्‍या ( जब हम सर सेमुएल होर का कथन 
स्मरण करते हैं ) गवनर की ये जिम्मेवारियाँ शासन का पूरा ज्ञेत्र शासित 
करने के लिए नहीं है ! या क्या प्रान्त सें मंत्रियों और रावनर का द्विविध 
शासन नहीं है ! क्या हस्तान्तरित और रक्तित विषयों के उत्तरदायित्व की 
भाँति मंत्री मंडल प्रान्तीय धारा-सभा को ओर गावर्मर, गवर्नर-जनरल ओर 
भारत मंत्री को उत्तरदायी नहीं है १ तब यात्त में स्वायत्त शासन कहाँ है ? 
हमारा परान्तीय स्वायत शासन आशा ओर निराशा से भरा है। गवर्नर 
की कृपा-दृष्टि स्वावत शासन को सफल बना तकती है; परन्वु उसका श्र.- 
भंग भी स्वायत्त शासन के अंत के लिए काफ़ी है। युद्ध पूथकाल में हमें जो 
आशा स्वायत्त शासन से होने लगी थी, वह युद्ध-काल में दिलीन हो गई। 
प्रान्दों में फिर स्वायत्त शासन आने वाला है। देखे घान्तों का शासन अब 
कया रंग लाता है १ हमारे परान्तीय शासन का इतिहास दो भागों में बाँटा जा 
सकता है--६) युद्ध-पू्व-काल का शासन, (२) युद्ध-छकालीन शासन | पहले 
में ल्लाशा पल्‍लवित हुई थी दूसरे ने निराशा का वरदान दिया। तआ्राशा ओर 


जे जज 


निराशा का यह खेल अब हस इन प्रष्ठों में देखेंगे | 
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नया शासन विधान १६३७ की पहली अग्रेल को प्रान्तों में लागू किया 
गया था। उसी दिन सपम्राठ ने उसकी सफलता के लिए. अपना यह सन्देशा 
सता था--- 

“छात्र उन शासन सम्बन्धी सुधारों का पहला भाग जिस पर दोनों भार- 
तीयों ओर अँग्रेज़ों ने इतना विचार और कार्य किया है, लागू हो रहा है। में 
यह दिन अपनी भारतीय जनता को बिना यह विश्वास दिलावे नहीं जाने देना 
चाहता हूँ कि मेरे विचार और मेरी शुभेच्छाएँ इस अवसर पर उनके साथ 





हैं|? एक नया धअ्व्याय इस प्रकार खुल रहा दे और यह मेरी तीत्र आशा शरीर 
दाना है कि ये अ्वदर जो उन्हें दिवे जा रदे हैं बुद्धिमचा और उदारता के 


! 
साथ दमारी नारतीय जनता के स्थायी लान के लिए काम म॑ लाये जावगे | 
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सम्रा८ट की इन शुभेच्छाओं के साथ ही साथ उसी दिन पूरे देश 
में इस अनचाहे शासन विधान को तिरस्कृत करने के लिए देश-व्यापी 
हड़ताल की गई | दिल्ली ओर पटना में कुछु कांग्रेस सदस्यों की गिरफ़्तारियाँ 
हुई' और इस हड़ताल और गिरफ़्तारी के साथ देश में नया शासन विधान 
का जन्म हुआ | श्रीयुत सु शी ने शासन विधान का यह स्वागत देखकर बड़ी 
प्रसन्नता से कहा था कि “ब्रिना गोली चलाये हुए” जनता के विचारों के 
स्पर्श मात्र से ही शासन विधान का अन्त हो गया है । 

१६३७ के चुनाव के द्वारा भारत के ग्यारह प्रान्तों में से छुः प्रान्तों की 
छोटी घारा-सभा में कांग्रेस का बहुमत था | दो अन्य प्रान्तों में यही सब से 
बड़ी भ्रकेली पार्टी थी जो अन्य किसी पार्टी की सहायता से सरलतापूर्बक 
छोटी धारा-सभा में बहुमत वना सकती थी। 

कांग्रेस के फेज़पुर अधिवेशन ने १६३४ के एक्ट की बड़ी कड़ी आरलो- 
चना की थी श्रोर उसमें यह प्रस्ताव पास हो चुका था कि कांग्रेस शासन- 
विधान को असफल बनाने के लिये ही छुनाव में भाग लेगी | चुनाव में बहु- 
मत पाकर क्या कांग्रेस मंत्री मंडल भी बनावेगी ! या क्‍या ये मंत्री मंडल 
शासन में रुकावट डालेंगे ! इन प्रश्नों पर फेजपुर अधिवेशन का प्रस्ताव 
मौन था। इस कारण प्रान्तों में बहुमत पाकर मार्च १६३७ में होनेवाली 
दिल्‍ली की बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया कि जिन- 
जिन प्राल्तों में कांग्रेस का बहुमत है उन सब में कांग्रेस अपना मंत्री-मंडल 
बनाकर कार्य करे बशर्ते कि गवर्नर इस बात का आश्वासन दें कि थे अपने 


कतार 207९8 700. तछ्गरात्ा,. 3 ट्य॑पप्रठां ९ ७6 हे ए६8 8 क्ञ0)0४६ 


धहहपतट गराफ़ ववेश्य हॉफ्ील्लड घोद्य णोड़ ऐितपरार बाते ०33 फराइ॥6३ इए> 
शांति पिल्ण एप फ़ीह 06मृह07, 4 गर्त एच ल व पएह तत्पर ८५] 
8 मोर शिषल्या 00 बपते हाल पधषां 0फए007007 6३ हठक्त मच्छर: ]6 २ हर 
ऐोल्या जय 8 पहलये. भाजटोए बाग हट:लाएपरए रतन ६6 वैघ्लां 


चिछए (ल्नटी 67 
शी छाक वितींदय रिट०्प्ील,! 


धर प्रान्तीय स्वायतत शासन 


विशेषाधिकारों का उपयोग नहीं करेंगे | इस विपय पर तत्कालीन राष्ट्रपति पं० 
जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार इन शब्दों में प्रगण किये थे---“जब तक 
इस प्रकार का आश्वासन प्रात न कर लिया जावे तब तक ज़िम्मेदारी मज़ाक 
होंगी, क्योंकि उसमें अधिकार न होंगे। यदि ब्रिटिश सरकार के वादे सच्चे 
होते, तो इस प्रकार का आश्वासन अवश्य दिया जाता | सरकार ने यह 
स्पष्ट कर दिया है कि वह जो कुछ उचित समझभेगी वही करेगी, चाहे भारत 
करोड़ों निर्वाचकों की इच्छा का उससे समथन होता हो यान होता 
हो ।!--काँग्रेस मंची-पद अहण करने के पूर्व दो आश्वासन चाहती थी :-- 
(१ ) वैधानिक कारंबाइयों में गवर्नर मंत्री मंडल की सलाह को नामंजूर 
न करेगे और न इस संबंध में अपने विशेष अधिकारों का उपयोग 
करेंगे । 
(२) यदि कभी इस विषय में गंभीर मतभेद हो, तो गवर्नर मंत्रीमंडल 
त्यागपत्र न मांगकर उसको पदच्युत करेंगे । 
परन्तु यह एक टद्ी खीर थी। गवनर के द्वारा किसी ऐसे स्पष्ट आश्वासन 
-का दिया जाना १६३५ के एक्ट के विदद्ध था ) इस कारण जब गवमनर द्वारा 
आमंत्रित होने पर छोटी धारा-सभा के कांग्रेस नेताश्ों ने त्रिना गवर्नर से 
आरवासन्र लिए मंत्री मंडल बनाने से इनकार कर दिया, तब देश के राज- 
नेत्रिक जीवन मे एक बड़ी समस्या उपस्थित हो गड | 
पहली अप्रल को प्रायः सभी प्रान्तों म॑ मंत्री मंडल बन गये | कांग्रेस 
प्रान्तों में भी स्थानाउन्न अच्य-संख्यक्र मंत्री मंडल (7877 70709 
अआांधांडालं९2५) बना लिये गये | ये स्थानायन्न मंत्री मंडल स्वायत्त- 
शातन की की आत्मा, शानन-विधान के नियमों ओर जनता की इच्छा के विदद्ध 
चनाय सय | 
इसके पश्चात्‌ कई दृफ्त्तों ओर मद्ीनों तक देश के राजनेतिक बातावरण 
ट मी रही | स्थान-स्यान पर समाद हुई, भाषग दिये गये और 
सरझार के छाय की निंदा की गई । समाचास्यत्रों मे लेखों टिप्यशियाँ और 


सदाहा क काना का भरमार हा गढ़ | 
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२६ मार्च सन्‌ १६३७ को मध्यप्रान्त के गवनर ने यह समस्या इस प्रकार 
रखी थी--“मामला सरल है; क्या कांग्रेस उन धारा्ों को (गवनर के विशे: 
पाधिकारी सम्बन्धी ) मानती है या नहीं १७ २ अप्रेल को सर सप्र ने कहा कि 
“कानून की दृष्टि से मे कुछ भी सन्देह नहीं हे कि गवनर द्वारा की गई एक्ट 
की व्याख्या ठीक है ओर जब तक कि एक्ट शासन विधान से सम्बन्ध रखता 
है, वे किसी प्रकार का समभौता कर एक्ट से सम्बन्ध रखने वाले कर्तव्यों और 
जिम्मेवारियों से अलग नहीं हो सकते हैं। वे यदि कांग्रेस की इस माँग से 
सहमत हो गये तो यह शासन विधान की घारा होगी---वैधानिक परम्परा नहीं? 

गांधी जी के विचार से गवनर का इस प्रकार का आश्वासन देना किसी 
भी तरह १६३४ के एक्ट के विरुद्ध नहीं जाता था और उन्होंने इंग्लेंड की 
सरकार के सामने यह योजना रखी कि अच्छा हो कि तीन न्यायाधीशों के 
सामने यह प्रश्न रखा जावे ओर यह देखा जावे कि क्‍या गवनर एक्ट के 
बिना बाहर जाये हुए भी इस प्रकार का आश्वासन दे सकता है या नहीं । 

कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर इ्सलेंड ओर भारत दोनों देशों में ख़ब 
विवाद चला और इसका अन्त २१ जुन १६३७ को वाइसराय के रेडियो भाषण 
द्वारा हुआ | 

जनता के साथ पूर्री सहयठुभूति प्रणट करते हुए वाइसराय महोदय ने व्या- 
ख्यात में कहा--“इस विधान के तीन माह के अनुभव ने यह पूणंतया वता 
दिया ऐ कि बिधान को सुचारु रूप से ओर अवाध रुचालित करने के लिए 
कानूनी दृष्टि से किसी ऐसे विश्वास देने वी आवश्यकता नहीं है। 
विधान के बनाने में मेरा निकट सम्बन्ध रहा है यह एक्ट और इस 
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७० ग्रान्तीय स्वायत शासन 


एक्ट के साथ ही पढ़ा जाने वाला आदेश-पत्र दोनों पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत 
है... ...इन दोनों को पढ़ने से यद्द पूर्ण स्पष्ट हों जाता है और इसमें कोई 
शंका उठती ही नहीं कि स्वायत्त शासन के अन्तर्गत उन सभी मंत्री शासित 
विषयों में, जिनमें अल्पसंख्यकों ओर नोकरी आ्रादि की भी बाते सम्मिलित हैं 
गवर्नर अपने मंत्रियों की सलाह से काम करेगा। ओर ये मंत्री पार्लियामेंट को 
उत्तरदायी न होकर प्रान्त की घारा-सभा को उत्तरदायी होंगे। यह नियम 
फेवल कुछ बहुत थोड़े विषयों में ही लागू नहीं होता |? गवर्नर के विशेष 
उत्तरदायित्व को संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि इस सीमित क्षेत्र में गवनर 
यदि कभी मंत्रियों की सलाह नहीं मानता तो वे (यदि मंत्री चाहें)जनताकों 
बतला सकते हैं कि इस मामले में उनकी सलाह न थी या उन्होंने इसके प्रति- 
कूल सलाह दी थी। धाइसराय महोदव के विचार में शासन-विधान की 
धाराशों का श्र्थ राजनैतिक परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है और 
इस बात को भूल जाना इतिहास की अवदेलना करना है | “हमारे गवर्नर 
मी यह चाहते हैँ कि जहाँ तक हो मंत्रियों से संघ न हो--वे इस संघ को 
हटाने के लिये प्रयक्ष तक करने को तैयार हैं |” त्यागपत्र और पदच्युत करने के 
विपय में वाइसयय ने कहा कि यदि किसी गंभीर मतमेद के विपय में, विचार 
विनिमय के परचात भी, गवर्नर और मंत्री मंडल का मतभेद दूर न हो तो 
मंत्री मंडल को या तो स्तीफा दे देना चाहिये या गवर्नर उसे बख्वास्त कर 
सकता है | त्यागपत्र देने और पदच्युत होने में प्रचलित वैधानिक प्रथा का 
मुकाव त्यागपत्र की ओर अधिक है। त्यामपत्र मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा के 
अधिक उपयुकछ और गवर्नर के प्रति सावंतनिक रुख प्रगठ करने का अधिक 
प्रभावशाली तर्रीक्ा ह। त्यागपत्र मंत्रियों की इच्छा से क्रिया हुआ कार्य दे | 
पदच्युत करना वैधानिक प्रया में प्रचलित नहीं दे इससे एक प्रकार की छोटाई 


जाहिर ८5 होती ही लिसंकों कक विधान 54 शनि ०० स्थान नहीं दी देना किक व 

ज़ादिर होती है छिसको हम नये विधान मे कोई र नहीं देना चाहते। 
>ू८ नयडर> १०७०० >++ मद्रास के नि नकम९००. कल द्ः 35 कहा कि 
२६ जन १६३७ को मद्रास के गबनर ने भी अपने मापशण भ॑ कहा कि 





ज्ञात दिद्विद च्ल्श्ट्ज्जज >25 हस्तान्तरित कक विपये हक अर शासन पड ड़ रे 
थे ७ दावध शासन के अन्तात हस्तास्तारत विपया के शासन मे दधरन 
के 4 फि-4 


प्‌ 
अाज जब सभी प्रार्न्वीय विषय मंत्रियों के हाथ हे--मेरा मंत्रियों से कमी 
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संघर्ष हुआ है । आगे जो भी दल शासन की बागडोर संभालेगा, उसको 
अपनी शक्ति भर सहायता देने की मेरी पूण इच्छा है । ' 

कांग्रेस को इन भाषणों से काफ़ी सन्‍्तोष हो गया और यह स्पष्ट हो गया 
कि १६३५ के एक्ट के अन्तर्गत जो कुछ थी संभव है, भारत सरकार उसे 
करने को तैयार है । और चूँकि स्पष्ट शब्दों में विश्वास देना एक्ट के विरुद्ध 
कार्य करना है इसलिये भारत सरकार आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं | 

७ जुलाई को अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी ने पद स्वीकार करने का 
निर्णय किया और छः प्रान्तों में कांग्रेस मंत्री मंडल बन गये | कुछ समय बाद 
अआगसाम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में भी कांग्रेस ने मंत्री मंडल बनाना 
स्वीकार कर लिया । 

हें: ञ्ः कँः 

इस काल के राजनैतिक क्षेत्र को छोड़कर जब हम शासन विधान पर 
दृष्टि डालते हैं तव हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि इन स्थानापन्न 
अत्पसंख्यक मंत्री मंडलों का शासन विधान में क्या स्थान है ! 

श्रल्पसंख्यक मंत्री मंडल पालिंमेंटरी सरकार सें कोई ऋनहोनी वात नहीं 
है। श्गलेड में कई बार अल्पसंख्यक मंत्री मंडल बने हैं। तब क्या प्रान्तों के 
ये स्थानापन्न अ्रल्पसंख्यक मंत्री मंडल जो अ्र्पसंख्यकों वो इसी वीच 
धारा-स्सा में अपनी स्थिति ठीक करने के लिए अ्थदा वहुमत दाले दल को 
विचार के लिये समय देने को कुछ काल को बनाये गये थे कानून की 
दृष्टि ने टीक है ! 

गांधी जी ने तीन न्यायाधीशों की कमेटी के सामने इस अत्यसंख्यक् 
कमेटी के न्यायएणं अस्तित्व को भी रखने का प्रत्ताद किया घा। घी राज- 
गोपालाचार्य ने श्रपना मत प्रगद करते हुए कहा था कि इन मंत्री मंडलों की 
स्थापना से १६३४ का साया एक्ट ही चिथड़े-चिघड़े उड़ जाता है। र६& 
खप्मेल १६३७ पी दांप्रेस की वर्किंग कमेटी ने नी यह प्रस्दाव पास किया था 
कि 'ादनर द्वारा इन मंत्री मंडलो का निर्माण शालन दिषान और स्वादत्त- 


शान झ्यी घात्मा पे त्त्ी: झ् ध्न्दी एनां 3 चान्त मम 
शालन की शात्मा के प्रतिद्लल € घोर इनकी स्थापना प्रत्येक पान्त छे दढ़े 
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भारी जन-समूह के विचारों के विरुद्ध की गई दे | “प्रोफेसर कीथ जो 
शासनविधान के समर्थ आलोचक हैं, उन्होंने भी इन मंत्री मंडलों को 
उत्तरदायित्व सरकार के सिद्धान्तों के प्रतिकूल बताया था। उनके विचार से 
ब्रिटिश सरकार का यह कार्य शासन विधान की असफलता को छिपाने का 
प्रयत्न बताता है। 

तब क्या ये मंत्री मंडल १६३५ के एक्ट के विरुद्ध बने थे ? गवरनरं या 
इंग्लेंड की सरकार को ऐसा करने का कुछ भी हक़ न था। मंत्री मंडल के 
बनाने के विपय में १६३५ का एक्ट मौन है | इस विपय में गवर्नर को दिया 
हुआ आदेश-पत्र की आठवीं धारा पर ही हमें विचार करना होगा | आठवीं 
धारा इस प्रकार है :-- 

धावर्र मंत्रियों को निम्नलिखित रीति से चुनने का पूर्ण प्रयक्ष करेगा... 
वह उस व्यक्ति की सलाह से जो इसके विचार में धारा-सभा में स्थायी 
बहुमत रख सकता है, उन व्यक्तियों को (मुख्य अल्पसंख्यक सदस्यों का ध्यान 
रखते हुए) अपना मंत्री बनावेगा, जो सामूहिक रूप से धारा-सभा के विश्यास- 
पात्र होने के योग्य होंगे |? इस धारा के अनुसार गवर्नर का श्राचरण सचमुन्च 
में ठीक नहीं मालूम होता; परन्त १६३५ के एक्ट की ५३ (२) घारा भी यह 
स्पष्ट बतलाती है कि आदेश-पत्र में दिये गए. आदेशों के विरुद्ध यदि गवनर 
कोई काय करता है तो उस कार्य की न्‍्याय-परता पर कोई भी प्रश्न नहीं 
उठाया जा सकता | इससे यह अच्छी तरह मालूम हो सकता है कि नियम 
की दृष्टि से आदेश-पत्र की उपेक्षा करते हुए इन मंत्री-मंडलों की स्थापना 
गवर्नर ने कोई नियम विरुद्ध काय नहीं किया हे। 
त्रट्िश गवनमेंट गवनर की इस कायवाह्दी को पृ्णंतया नियमानुसार 
समभती रही है। मद्रास के गवर्नर लाडइ इसकाइन ने गवनरों के इस 

कार्य का समथन किया है | उनके विचार में “गवनरों ने एक्ट के विरुद्ध 

कोई भी कार्य नहीं किया है | इस काय से गवनरों को अपने प्रान्त में ऐसे 
मंत्री मंडल बनाने का समय मिल सकेगा जो प्रान्तीय धारास्सभा की विश्वास- 
पात्र होगी |” लाड़ं इर्ठकाइन के इस कथन से और स्थानापन्न मंत्रि- 


कं 


| 
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मंडल? नामकरण से भी इन मंत्रि-मंडलों के विषय में-केछ:ऑंड़चेन मालूम 
होती है। “स्थानापन्न मंत्री मंडल” के नाम से हीं मालूम होता है कि 
थे मंत्री-मंडल केवल कुछ काल के लिए ही थे। उस समय तक ही इसको 
काम करना था जब तक कि या तो बहुमत दल अपना विचार मंत्री मंडल 
बनाने का स कर ले या अल्पसंख्यक दल अपनी स्थिति घारा-सभा में मज़बूत 
न बना ले। इस प्रकार के मंत्री मंडल किसी भी शासन-विधान में देखने को 
नहीं मिलते | गुलाम देश का शासन-विधान ही क्या--यदि उसमें कुछ अन- 
होनी बातें न दिखाई द। ये मंत्री मंडल १६३५ के एक्ट की किसी भी धारा 
के विरुद्ध तो अवश्य ही नहीं बने परन्तु इनका निर्माण सारी वैधानिक 
परम्पराओों, स्वायत्तशासन की आत्मा ओर प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध 
अवश्य हुआ है | 
यदि यह सोच लिया जावे कि गबनर इन मंत्री-मंडल को न बनाते तव 
क्या होता १ वही जो कांग्रेस के स्तीफ़ा देने पर हुआ | एक्ट की ६३ धारा 
लगाकर कि प्रान्त में शासन-विधान असपल हो रहा है, गवर्नर सारा शासन 
अपने हाथ में ले लेता । परन्तु इसमें शंग्लेड की सरकार की हार होती 
आर कांग्रेस का विजय | क्योंकि कांग्रेस तो एक्ट को असफल बनाने के लिए 
ही चुनाव लड़ी थी | परन्तु इंग्लेंड वी सरकार को छुः मांह तक अपनी 
विजय रखने का मौका था; क्योंदिः धारा ६२ (२) के अनुसार उन्हें छः माह 
तक धारा-सभा के नए अ्रधिवेशन को बुलाने का समय मिल जाता था और 
इस काल में वे अपने अल्पसंख्यक मंत्री मंडल की धारा-सभा के अ्विश्दास 
के प्रस्ताव से बचा सकते थे। अस्त भारत सरकार के इस कार से वह 
परिस्थिति श्वाने से दक गई जो दो वर्ष बाद आने वालों थी । 


आयशा 


कांग्रेस की यद पहली जीत थी। इन तीन माह की सरणर्मी ने यह अच्छी 
तरद् विश्वास दिला दिया था कि गवर्नर साधारणतया प्रान्त के शासन में 
याघा न डालेंगे। यह विश्वास कांग्रेस शासन काल में ठीक भी निकला। 
इसमें सन्देह नहीं कि अल्यसंख्यक मंत्री मंडलों को मी गवनरों ने काम करने 
की पूरण स्वतन्त्रता दे दी थी ओर कई प्रान्तों के अल्पसंख्यक मंत्रियों ने इस 
बात का समर्थन भी किया था कि उनके काम में गवर्नर ने कभी बाधा नहीं 
डाली; परन्तु राजगोपालाचार्य ने जो मीठी चुटकी इन कथनों पर ली थी, 
उसकी सत्यता पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता। “सारे भारत के 
स्थानापन्न मंत्रीमंडटल उस स्वतन्त्रता का बढ़ा शोर मचा रहे हैं, जो 
उन्हें प्रान्वों का शासन करने में गवर्नर के द्वारा मिली है। ६५ दिन के इस 
सरकस ने उन्हें यह अच्छी तरह बता दिया है कि सिंहों के मुंह में सिर देने 
पर नी मिंद उन्हें कावते नहीं | परन्तु जो वात सरकस के सिंहों और सरकस 
के असिस्टेटों के बारे में सत्य है वह गवर्नर और कांग्रेस के बीच सत्य नहीं |?! 


आशा ए१. 


७ माह के शासन के पश्चात्‌ यू० पी० और बिहार में राजनैतिक कैदी 
छोड़े जाने के प्रश्न पर फिर एक बड़ा वृफ़ान खड़ा हो गया। अन्दमान के 
कुछ राजनैतिक कैदियों ने जेल से छुटकारा पाने के लिए भूख हड़ताल कर 
दी थी। उत्तरदायी मंत्री उन्हें देश में बुलाना चाहते थे ओर फिर छोड़ 
देना चाहते थे | भारत-सरकार इन कैदियों को तो देश में लाने को तैयार थी 
परन्तु उन्हें छोड़ने के बिषय में उसने साफ़ नाही कर दी । 

इस समय देश के कई भागों में राजनैतिक कैदी जेल की चहारदीवारी 
के भीतर सड़ रहे थे | इन कैदियों की कुल संख्या इस समय ३८७ थी, जिससे 
४०० बंगाल में थे, २३ बिहार में, १४ संयुक्त प्रान्त में, ६ मद्रास में, ३ बंबई 
में और बाक़ी पंजाब और आसाम में | कांग्रेस ने अपने चुनाव के समय राज- 
नैतिक कैदियों को छुड़ाने का भी वायदा किया था, इस कारण फरवरी, 
१६३८ में जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक वर्धों में हो रही थी, उस समय 
उसके सामने इन कैदियों की बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हो गंई। ढाका, 
दज़ारीवाग़ और पंजाब के कुछ जेलों में जेल से छुटकारा पाने के लिये इन 
कैदियों ने भूख-हड़ताल प्रारम्भ कर दी । जब ढाका जेल के एक कैदी ने 
भूख-हड़ताल में अपने जीवन को समाप्त कर दिया, तब तो समस्या ओर भी 
गंभीर हो गई । कांग्रेस ने ऊपर से तो इस भूख-हड़ताल की वड़ी निंदा की 
झौर जनता को यह आश्वासन दिया कि वह इन कैदियों को शीम्र ही छुड़ाने 
का प्रयत्ष करेगी, परन्तु गुप्तरूप से उसने कांग्रेस मंत्रियों को आदेश दिया कि 
वे इन कैदियों को शीघ्र ही छुड़ावे | आवश्यकता पढ़ने पर वे इस प्रश्न पर. 
त्यागपत्र देने की घमवी तक गबनर को दे | 

जनता को श्न आदेशों का पता ही नहीं था, इस कारण १६ फ़रवरी 
की एस ख़बर ने कि राजनैतिक कैदियों के प्रश्न पर यू० पी० और बिहार के 
मंत्री-मंडलों ने स्तीफ़ा दे दिया है, सारी जनता में एक समसर्नी फैला दी | 
गवर्ममेंट की विक्षप्ति ने सारी परिस्थिति जनता के सामने रख दी। उससे कहा 


गया था कि राजनतिक केदियों के छोड़ने के; सासले में गादनर द्वारा रखी गई 
झुछ शर्तों फो जब मंत्रियों ने नामंजूर कर दिया और संछी रबनर वी दी हुई 


( 
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सलाह में कुछ भी परिवतन करने को तेयार नहीं हुए. तो गवनर ने इस 
मामले को गवर्नर जनरल की सलाह के लिए. पेश क्रिया। सवर्नमेंठ आफ़ 
इस्डिया एक्ट की १२६ (५) धारा के अनुसार गवर्नर जंनरल ने प्रान्तीय 
गवनेर को जो आदेश दिए, उनके अनुसार बिहार और यू० पी० के गवर्नर 
मंत्रियों की दी हुईं सलाद को सानने में असमर्थ थे जिसके कारण इन प्रान्तों 
, के मंत्रियों ने अपना त्यागपत्र दे दिया है । 

कांग्रेस का दृष्टिकोण गवर्मर को भेजे हुए. श्री गोविन्द बल्लभ पंत के पत्र 
से स्पष्ट हो जाता है | 

अजैसा कि आपने मुझे और मेरे साथियों की सूचित किया है कि गवर्भट 
आफ़ इण्डिया एक्ट की १२६ (५) धारा के अन्तर्गत गवर्नर जनरल द्वारा 
दिये गए आदेश के कारण श्राप हमारी उस सलाह को मानने को तेयार 
नहीं हैं, जिसे हमने राजनैतिक क़ंदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में देना अपना 
कंतंव्य समझा था, हमारे सामने सिवा त्याग-पत्र देने के और कोई चारा 
नहीं ६। इस कारण हम अपना त्याग्रपत्र दे रहे हैं। शासन श्र विधान 
दोनों की दृष्टि से यद्द नई समस्या बड़ी महत्वपूण है। 

“राजनैतिक कैदियों को छुड़ाना कांग्रेस का सुख्य उद्देश्य रहा है। यद्द 
बात कांग्रेस के निर्वाचल-पत्र में भी स्पष्ट रूप से बतला दी गई थी; ओर 
निर्वाचकों ने कांग्रेस का श्रच्छी तादाद भें साथ दिया था। ब्रिटिश सरकार 
इस प्रकार कांग्रेस की नीति और उसके फल से भली भाँति परिचित रही 
होगी [ यह कभी नहीं सोचा जा सकता दे कि गवर्नर जनरल ने यह न समझ 
लिया होगा कि कांग्रेस जब भी पद अहगण करेंगी, तव भी वह अपने बचन की / 
पूरा करने का प्रयक्ष करेंगी और अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगी । इन सब 
बातों की पूण जानकारी होते हुए भी कांग्रेस को पद ग्रहण करने के लिए 
आमंत्रित किया गया था | इंस पकार का विश्वास भी निश्चय था कि कांग्रेस 
अपना कार्यक्रम पूरा करने में पूर्ण स्वतन्त्र रदेगी। 

“दबनेर जनरल ने जिन कारणों से यद्द तय किया है, वे भी हमें 
शात नहीं हैँ और इमारी विनव करने पर भी आपने उन्हें इमें बताने में 
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आशा छ७छ 


श्रपनी असमर्थता प्रगट की है। प्रान्त में शांति औरव्यवस्था रखने का उत्तर- 
दायित्व मंत्रियों पर है| कोई भी मंत्रिमंडल अपने कर्तव्य सन्‍्तोषजनक रूप से 
नहीं कर सकता है--यदि उसके शासनाधीन महत्वपूर्ण विषयों पर उसका 
विचारपूर्ण निर्णय एक बाहरी शक्ति द्वारा स्वेच्छा से करा दिया जाता है 
ओर जब उसे उन कारणों को सूचित करने का शिष्टाचार भी नहीं रखा जाता 
है, जिनके सबब से यह हस्तक्षेप किया गया है| 

“यह बात समझ में ही नहीं आती कि अधिक से अधिक १५ राजनैतिक 
कैदियों के छोड़े जाने से प्रान्त की शान्ति और व्यवस्था में किस प्रकार भारी 
खतरा पैदा हो सकता है ....... | 

“पावर्नर जनरल का यह निर्णय अन्तप्रान्तीय मामलों से सम्बन्ध रखता 
है और यह भी मार्के की बात है कि यह कार्य धारा ५४ के अन्तगत न किया 
जाकर धारा १२६ के अन्तर्गत किया गया है, जिससे मालूम होता है कि 
प्रान्त के गवनर के विचार से प्रान्त की शान्ति और व्यवस्था को इस कार्य से 
कोई भी ख़तरा नहीं है . ......। 

“ग्रान्त के साधारण शासन में गवर्नर जनरल द्वारा यह हस्तक्षेप विधान- 
सम्बन्धी बढ़े महत्व के प्रश्न उत्पन्न करता है और प्रान्त में शान्ति और 
व्यवस्था रखने का यह प्रयत्न इस प्रान्त की ही नहीं, सारे भारतवर्ष की शान्ति 
ओर व्यवस्था को ख़तरे में डाल सकती है |... .. हम इस हस्तक्षेप को धारा 
१२६ (५) का कृप्रयोग ही समभते हैं और यह घटना हमें अच्छी तरह 
बतला देती है कि जिस प्रान्तीय स्वायत्त शासन का सुख हम लूटने की आशा 
करते हैँ दद स्वायत शासन कितना खोखला है |? 

हरिपुरा कांग्रेस वा अधिवेशन प्रारंभ होनेवाला था | भारतवर्प के भिक्न- 
भिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधि शकट्ट हो रहे थे | प्रश्त यह था कि यह वैधानिक 
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समस्या उन्हीं प्रान्तों तक सीमित रटे या इसे देश का प्रश्न वनावर अन्य 
झांग्रेस प्रान्तों में भी त्यागयपत्र दिया जावे। 

इसी बीच संयुक्त पान्त और विहार में गदनर अल्पसंख्यक दलो से मंत्री- 
भंडल बनाने के लिए दातचीत कर रहे थे | 


छ्घ प्रान्तीय स्वायत शासन 


कांग्रेस अधिवेशन ने विहार और यू० पी० के मंत्री मंडलों के कार्य का 
पूरा समर्थन किया । इस अवसर पर पटेल के शब्द स्मरणीय हैं| “पद ग्रहण 
करने में कांग्रेस का उद्देश्य मंत्रियों के आसनों की शोमा बढ़ाना न थी और 
न पद के मीठें फल का स्वाद ही लेना था। यह भार केवल स्व- 
तन्त्रता के युद्ध में सहायता देने और जन-समुदाय को दृढ़ बनाने के लिए 
लिया गया था। जब से कांग्रेस ने पद ग्रहण किया है, तभी से बह सोचती 
रही है कि राजनेतिक कैदियों को छोड़ना उसका मुख्य कर्तव्य है... 
हम १५५ कैदियों को नहीं छोड़ सकते तो यह प्रान्तीय स्वायत्त शासन हमारे 
किस काम का १ विहार और यू० पी० में गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप ने 
प्रान्तीय स्वायच्त शासन का नंगा तमाशा हमारे सामने खड़ा कर- दिया हे। 
( इसके पहले कि यह रोग अन्य प्रान्तों में बढ़े ) हम गवर्नर जनरल को अपनी 
भूल सुधारने का एक ओर मौका देते हैं |” 

२२ फ़रवरी १६३८ को वाइसराय का कथन प्रकाशित हुआ, जिसका सारांश 
था कि पिछले दिनों शांति व्यवस्था भंग करने वाले अपराधियों ने पूरे बज्ञाल में 
बढ़ा उपद्रव मचा रखा था जिसका ध्यान रखकर मेरे लिये आवश्यक था कि में 
प्रत्येक व्यक्ति के अपराध को देखकर ही कोई कार्य करता । सामूहिक रूप 
से सभी अपराधियों को छोड़ देना देश की शांति और व्यवस्था के लिए 
उचित नहीं प्रतीत होता । इस कारण ही मैंने धारा १२६ (५) के अनुसार 
गवर्नर को मंत्रियों की सलाह न मानने का आदेश दिया था। 

“मं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी भी तरह 
प्रान्त के कांग्रेस मंत्री मंडल की परिस्थिति नाजुक बनाना नहीं था और न 
मेरी छोई ऐसी इच्छा ही थी। न तो गवनर और न गवर्नर जनरल की ही इच्छा 
प्रान्त के देनिक शासन में वाधाएँ ढालने की है| राजनैतिक कैदियों को जेल 
से छोड़ने की जो कायवाही अभी हुई है, उस पर मंत्री लोग अभी भी गवर्नर 
की सताह से केदियों को छोड़ने का कार्यक्रम रख सकते हैं | उन्हें भविष्य में 
किसी प्रकार की बाधा की आशंका न करना चाहिए और जैसा “पिछले दिनों 

का मन्रवत्‌ सहयाग प्राप्त हाता रहा ईं उसी प्रकार का 
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सहयोग वे अब भी प्रत्येक अपराधी की परिस्थिति जानने और उस पर कार्य 
करने में गवर्नर से प्राप्त कर सकते हैं | ह५ की बात है कि इन दो प्रान्तों का 
शैग अन्य प्रान्तों में बढ़ने से रोका गया है। म॒ुके आशा है कि आगे का 
शासन फिर अच्छी तरह से चलने लगेगा और इन दो प्रान्त के मंत्री लोग 
फिर अपना कार्यक्रम चालू रखेंगे ।? 

हरिपुरा अधिवेशन से लौटने पर मंत्री फिर श्रामंत्रित किये गए और 
फ़रवरी १६३१८ का सारा वृफान समाप्त हो गया। गवनरों ओर प्रधान मंत्रियों 
द्वारा प्रकाशित सम्मिलित कथन से मालूम होता है कि इस पूरी घटना में 
कांग्रेस की.ही विजय रही। पटना के सर्चलाइट पत्निका ने इस घटना को 
बड़ा महत्वपूर्ण बताया था। उसकी दृष्टि से इस घटना द्वारा प्रान्तों में 
पूर्णतः मंत्री मंडल के उत्तरदायित्व का सिद्धान्त स्थापित हो जाता है।? 

शासन-विधान की दृष्टि से इस पूरी घटना में एक महत्वपूण वात है। 
क्या धारा १९६ (५) के अनुसार गवनर जनरल का प्रान्तीय मामलों में 
इस्तक्षेप करना डचित था १ धारा ५२ गवनेर को प्रान्त की शान्ति और 
व्यवस्था के लिये उत्तरदायी बनावी है शोर धारा १२६ गवनर जनरल को 
पूरे देश की शान्ति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी वनाती है। यदि उसके 
विचार से एक प्रान्त की कार्यवाही दूसरे प्रान्त पर अनुचित प्रभाव डाल 
सकती है तो गवर्भमर जनरल इस धारा के अन्तररत प्रान्तीय मामलों में हस्तक्षेप 

फर सकता है | जेल से राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के प्रश्न पर गवर्नर मौन 

था, जिससे मालूम होता है कि गवनर जनरल ने दूसरे प्रान्तों में इसका 
कुप्रभाव देखकर ही प्रान्तीय मामलों में हस्तक्षेप किया था। ये दूसरे प्रान्त 
पंजाब और बंगाल ही हो सकते हैं, जर्हा पर सव से अधिक राजनतिक वैदी 
घे | कहा नहीं जा सकता कि गदनर जनरल को इस प्रकार कार्य करने के 
लिए सर सिवन्दर हयात रा वा पज़्लुलहक़ ने कहाँ तक प्रेरित किया हो। 
परन्तु इसमें सन्‍्देद नहीं कि गवनर जनरल ने यह कायंदाही बंगाल ओर 
पंजाब का ध्यान रखकर ही की थी | उस समय यह दात समकत में नहीं श्ाठी 


कि किस प्रकार विहार और यू पी० के घोड़े से राज्नेतिक कैदी बंगाल 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


ओर-पजीब की-शौति और व्यवस्था भंग कर सकते थे और यदि ऐसी वात न 
थी तो गवर्नर जनरल का इन दो भ्रान्तों में हस्तक्षेप अनुचित था। 

गवर्नर जनरल ओर गवनरों तथा बाद में प्रधान मंत्री और गवर्नरों की 
सम्मिलित विज्ञप्ति से यही पता चलता है कि प्रश्न उतना राजनैतिक कैदियों के 
छोड़े जाने का नहीं था जितना कि सभी कैदी एकदम न छोड़े जाबं। और 
. इसीलिए व्यक्तिगत अपराध की पूरी जाँच करने पर अधिक ज़ोर “दिया गया 
था | सम्मिलित विज्ञप्ति से यही पता चलता है कि राजनैतिक कैदियों के छोड़ते 
समय प्रत्येक कैदी के अपराध की जांच हुई थी। अब प्रश्न यह है कि यह 
जाँच किसने की ओर वास्तव में किसने इनके छोड़ने की आज्ञा दी। सम्मि- 
लित विज्ञत्ति से भी यद्द साफ़-साफ़ मालूम होता है कि यह मुख्य कार्य मंत्रियों 
द्वारा ही हुआ है। तब तो वास्तव में यह कांग्रेस की विजय थी। 

इस घटना ने प्रान्तीय स्वायत्त शासन की नींव प्रान्तों में दृढ़ कर दी और 
यह मालूम होने लगा कि राजनैतिक परम्पराओों द्वारा प्रान्तों भें विधान 
के शब्दों से परे उत्तदावी सरकार की स्थापना हो जावेगी। कांग्रेस की 
पिछली कार्य प्रणाली से ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर भारी धक्का लगा और ब्रिटिश 
गवर्नमेंट कुछ दिनों के लिए शान्त हो गई | परन्तु डेढ़ साल के पश्चात्‌ ही 
राजनैतिक वातावरण में फ़िर ससार्मी शुरू हुई ओर गवर्नर ने फिर उत्तरदायी 
सरकार के सिद्धान्तों के प्रतिकूल मध्यप्रान्त में डा० खरे को सहायता देने में 
काम किया। परन्तु ये डेढ़ वर्ष प्रान्तों में पूण स्वायच शासन के दिन थे । 
मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यक्रम पालने में पूरा स्वतन्त्र था, जिसके फल- 
स्वरूप मिन्न-भिन्न प्रान्तों में जनता के लाभ के लिए कई कार्य हुए | 

म्ः हर हर 

जुलाई शश३ण८ में मध्यप्रान्त के कांग्रेस मंत्री मंडल में कुछ गड़बड़ी मची | 
प्रधान मंत्री डा० खरे और महाकौशल के तीन मंत्रियों में कुछ रंजिश चली 
था रही थी और प्रधान मंत्री उन्हें अपने मंत्री मंडल से हटाना चाह रदे 
थे। कांग्रेस हाई कमांड को डा० खरे ने पहले यह विश्वास दे रखा था कि 
दिना उसकी सल्ञाह के डा० खरे इन मंत्रियों को दृटने का कोई भी काम 
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नहीं करेंगे । ढा० सरे ने गवनर की सहायता से इन मं ८7 
पद्यन्त्र रचा और १३ जुलाई को अपने दो मित्र मंत्रियों से स्तीफा ले 
श्प जुलाई को डा० खरे ने इन तीन मंत्रियों को लिखा कि यदि प्रधान 
मंत्री अपना त्याग पत्र द तो क्‍या मंत्री मंडल की परम्परा के नाते ये भी 
अपना त्यागपत्र देंगे! महाकोशल के मंत्रियों ने डा० खरे की इस चांले 
का विरोध किया और उन्होंने श्री खरे को उस वचन का स्मरण दिलाया 
जो उन्होंने कांग्रेस संस्था की आशापालन के विपय में दिया था। मंत्रियों ने 
लिखा कि एक जनरल अनुशासन के नाम पर हमें यन्त्र के समान चला 
सकता है; परन्तु एक विद्रोट्टी को हम से इस प्रकार के शआ्राचरण की श्राशा 
दरने की धृष्टता न करना चाहिये। 

२० जुलाई को डा० खरे और उनके दो मित्र मंत्रियों ने गवर्नर को 
अपने त्यागपत्र दे दिये। महाकौशल के तीन मंत्रियों ने गवनर से कहा कि वे 
बिना दांग्रेस हाई कमांड की आज्ञा के स्तीफा नहीं दे सकते। २१ ता० 
को ५ बजे सबेरे गवर्मर ने इन तीन मंत्रियों को वरख्वास्त कर दिया और 
उसी दिन ढा० खरे का नया मंत्री मंडल बन गया | मंत्री मंडलों के इतिहास 
में इस मंत्री मंटल का सव से कम जीवन रहा क्योंकि २२ ता० को डा० खरे 
ने फिर त्यागपत्र दे दिया। 

कांग्रेस के हाई कमांड ने डा० खरे को दोषी ठहराया और शथा० खरे को 
पएद-त्याग करने के; लिये तथा प्रान्तीय घारा समा से भी हस्ने का आदेश 
दिया | तीन महाकीशल मंत्रियों में पं० रविशंकर शुक्ृ कांग्रेस पार्य के प्रधान 
हुए झोर २६ ता० को उन्होंने ग्पना मंत्री मंडल बनाया | 

एस पटना में गदनर का कितना हाथ था यह कहना बड़ा कठिन है। 
झुद्ठ लोगों के विचार से गवर्नर घा महाकौशल के मंत्रियों को पद-च्युत करना 
झोर टा० खरे पे; साथ पडयन्त्र वरना देघानिक रुप से टीक नहीं है। एक 
मंत्री मंटल को बड़े सबेरे विदा कर उसी प्रधान मंत्री की सलाह से जिसमे 
अपने मंशियों दी पीट पीछे गवनर से पश्यन्त्र रचा हो दूसरा मंत्री मंश्ल 
यनाना उनकी दृष्टि से पहम्प है। ऋपने तक को प्रमाणित फरने के लिए 
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दे इंग्लेंड में: हुंई इसी प्रकार की घटना का भी उल्लेख करते हैं। १६३१ 
में इंग्लेंड में मि० रेमजे मेकडानल्ड के प्रधान मंत्रित्व में मज़दूर दल का 
मंत्री मंडल था। अपने साथियों को बिना बताये हुए प्रधान मंत्री ने सम्राट 
पंचम जार्ज से मज़दूर दल के मंत्री मंडल का स्तीफा देकर अपने ही प्रधान 
मंत्रित्व में एक दूसरे सबंदल मंत्री मंडल वनाने की योजना की जिसमें अधिकांश 
अनुदार दल के मन्त्री ये | वैधानिक आचार प्रोफेसर हेरोल्ड जे० लास्की 
सम्राठ के इस कार्य से सहमत नहीं हैँ । उनके विचार से सम्राठ ने अपने परम्परा- 
गत पथ को छोड़कर प्रधान मंत्री के अन्य साथियों के खिलाफ़ प्रधान मंत्री से 
पडयन्त्र किया है जिसका तात्पय यह होता है कि सम्राट ने अपने ही मंत्रि- 
मंडल के विरुद्ध यह कार्यवाही की है | हमें यह न भूलना चाहिये कि सम्राट 
के सामने और कोई चारा न था। हाउस आफ़ कामनन्‍्स का बहुमत मि० 
रेमज़े मेकडानव्ड को अपना प्रधान मंत्री मानने को तैयार था। ऐसी परि- 
स्थिति में सम्राट प्रधान मंत्री की योजना के विरुद्ध नजा सकते थे | उनकी 
असम्मति ही वैधानिक परम्परा के विरुद्ध. होती । और इस तरह से प्रोफेसर 
लास्की के इस कथन में कि सम्राद ने परम्परा को छोड़ दिया है कोई सत्य 
नहीं है । 

डा० खरे से सम्बन्धित घटना भी कुछ इसी प्रकार की है। उन्होंने भी 
रेमज़ें मेकडॉनल्ड के समान ही आचरण किया था। अन्तर केबल इतना ही 
था--/(और जैसा कि बाद में मालूम हुआ) कि प्रान्तीय घारा सभा का 
कांग्रेस दल उन्हें अपना प्रधान मानने को तैयार न था। परन्तु इस कार्य 
में डा० खरे की भूल मालूम होती है गवर्नर की नहीं | डा० खरे ने जो मंत्री- 
मंडल बनाया था उसके सदस्य भी कांग्रेस दल के थे--इस हालत में प्रधान 
मंत्री ने नया मंत्री मंदल न बनाकर एक रूप से अपने मंत्री मंडल में ही 
परिवर्तन किया था | प्रधान मंत्री को इस कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता है और यदि 
गवर्नर प्रधान मंत्री की इस स्वतन्त्रता में वाधा देता तो अवश्य ही गवर्नर ०» 
उच्तरदार्यी शासन की परम्परा के विरुद्ध कार्य करता | केवल यह सोचकर कि 
शायद कांग्रेस दल ढा० खरे को अपना प्रधान आगे चलकर न मानेगी 
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प्रधान मंत्री की इच्छा के प्रतिकूल काम करने से उसके ऊपर दलवन्दी का 
दोपारोपण हो सकता था | उस समय परिस्थिति और भी गंभीर हो 
जाती | सभी लोग यह सोचते कि गवर्नर ने अपने प्रधान मंत्री वा मंत्री- 
मंडल के विरुद्ध प्रान्त के एक दल से समझौता कर लिया है। तीसरे यदि 
मान लिया जावे कि गवर्नर डा० खरे की इस योजना को डुकरा देता तब 
भी डा» खरे के पद-त्याग करने पर सारे मंत्री मंडल का जीवन आप से आप 
ही समाप्त हो जाता और यदि इस हालत में कोई मंत्री अपना पदन्त्याग 
नहीं करता तो गवर्नर को सिवा उसे पद-च्युत करने के और कोई काय नहीं 
रद जाता । बिना एक मंत्री मंडल को हटाये वह दूसरे मंत्री मंडल वनाने का 
आदेश कैसे दे सकता था ! डा० खरे की उस समय भी आशा थी और 
गवर्नर महोदय भी शायद यही समभते होंगे कि प्रान्तीय धारा सभा डा० खरे 
वा साथ देगी | ऐसी हालत में धारा सभा के प्रधान की इच्छा के विरुद्ध 
बार्य करने में गवर्नर की परिस्थिति अधिक नाजुक हो जाती और घंह अधिक 
दोपी व्हराया जा सकता था। 

डा० खरे की यह घटना तो प्रान्तीय स्वायत्त शासन की विजय ही बताती 
है। जहाँ गवर्नर ने अपना कार्य एक नाममात्री शासक की भांति, प्रधान 
मंत्री के कहने पर, उत्तरदायी सरकार की परम्परा का ध्यान रखकर, किया 
है । प्रान्तीय स्वायत्त शासन की यह दूसरी विजय थी | 


धीरे-धीरे उत्तरदायित्व सरकार की नींव जमती जा रही थी | गवर्नर और 
मंत्रियों में इस काल कोई भी मतभेद नहीं हुआ ओर न कोई वैधानिक 
संकट ऐी उत्पन्न हुआ | उड़ीसा मे इस प्रकार की कृह आशंका थी परन्त 
भारत सरकार ने उस परिस्थिति के आने का मौका ही नहीं दिया। उड़ीता 
छे गवनर ने इह दिनों की छृट्टी लेने का विचार किया और भारत सरकार 
ने मि० हेन्‍्स को जो उड़ीसा में कमिश्नर थे उस काल के लिए गदर के पद 
पर नियुझ करना ठोचा। उड़ीसा छे मंत्री मंडल ने इसढा तीज विरोध 
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किया | एक कमिश्नर जो पहले उनकी आज्ञा पालन करता था---जो उनके 
शआधीनस्य था क्‍या वही व्यक्ति अब गवर्नर बनकर उनको आज्ञा देगा और 
समय पढ़ने पर उनकी दी हुई सलाह को ठुकरावेगा ! इस परिस्थिति को 
बचाने के लिए गवर्नर ने छुट्टी लेने का इरादा ही बदल दिया | और उड़ीसा 
में इस प्रकार गंभीर परिस्यिति आने से रुक गई। 
जे कै ६४] 

इस काल के शासन को देखने से मालूम होता है कि गवर्नर और उनके 
मंत्री मंडलों में कमी भी कोई बात नहीं खबकी और उनके सम्बन्ध बहुत दी 
अच्छे रहे। महात्मा गांधी तक ने इस वात में गवरनरों की तारीफ़ की.थी। 
यह बात केवल कांग्रेस प्रान्तों के लिये ही सत्य नहीं थी। अ्रन्य प्रान्तों, मे भी 
ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आ्राई जिसके कारण गवर्नरों फो अ्रपने विशेषाधिकार 
का उपयोग करना पड़ता | 

संभव है अग्रेल १६३७ से जुलाई १६३७ तक जो कांग्रेस और भांरत- 
सरकार में तनातनी चलती रही थी उसी का यह परिणाम हो और गवरनरों ने 
व्यथ ही प्रान्त के शासन में हस्तत्षेप कर बखेड़ा उठाना पसंद न किया दो | 
परन्तु यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि इस समय कांग्रेस की नीति 
भी यही थी कि कोई ऐसी वात न उठाई जावे जिसमें गवर्नर ओर मंत्री 
मंडलों का संघर्ष अनिवायं हो जाय | कांग्रेंस के जिम्मेवार लोग भले ही 
इस दूसरे कथन से सहमत न हों। वे भले ही यह कहते रहें कि कांग्रेस 
बखेड़ा तो उठाना न चाहती थी; परन्तु बखेड़ों से घबढ़ाती न थी, इस 
कारण उसने जहाँ झगड़ा मोल लेने का प्रयक्ष नहीं किया वहाँ भंगढ़ा 
बचाने के लिए. भी उसने अपनी नीति को एक किनारे नहीं रखा। परन्तु 
हमें इन दो वर्षों के शासन में जो कुछ उदाहरण मिलते हैँ उनसे तो यही 
पता चलता है क्रि कांग्रेस मंत्री मंडलों ने भी काफी प्रयक्ष किया था कि व्यर्थ 
कूगड़ा न हो और जनता के लाम के लिए जितना अधिक कार्य हो सके 
उतना अधिक कार्य किया जावे। शासन में बाधाएँ डालकर उसे नष्ट 
करने की नीति एक किनारे रख दी गई थी और मालूम तो यही होता है कि 
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कांग्रेस ने १६४४ के एक्ट में दी गई अधिक से अधिक सुविधाओं का उपयोग 
कर जनता के लाभ के लिए ठोस काम करने का ही उद्देश्य अपने सामने 
रखा था। 

कांग्रेस ने चुनाव के अवसर पर यह घोषित किया था कि अधिकार 
मिलने पर घह् सरकारी इमारतों पर से “यूनियन जेक? को: उखाड़ फेंकेगी 
आर उसके बदले में तिरंगा भंडा फहरावेगी | परन्दु जब अगस्त १६३७ 
में विददार की प्रान्तीय धारा-सभा में कांग्रेस सदस्य. द्वारा उपस्थित किया 
हुआ इस आशय का प्रस्ताव गवनेर के द्वारा नामंजूर कर दिया गया तो 
कांग्रेस मंत्रि मंडल ने एस नामंणूरी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। क्‍या 
कांग्रेस का यह संघर्ष बचाने का प्रयज्ञ नहीं था १ 

श्सी प्रकार पुलिस और सरकारी नौकरों को कांग्रेस से बचाने के लिए 
प्रायः सभी सवन्‌रों ने भरसक प्रयत्न किये हैं और कहीं-कहीं तो यह मालूम 
होता था कि गवर्नर और मंत्री मंडलों में सरकारी नोकरों पर अपना अधिकार 
रखने की होड़ लगी हुई थी। जैसा आगे चलकर हम लिखेंगे--१६४२ में 
यटी होड़ बंगाल में दृक मंत्री मंदल के पतन का कारण बनी । 

श्त्पसंख्यकों के दितों की सुरक्षा करने के मास पर भी गवनर प्रान्त में 
एस्तक्षेप कर सकता था। दई प्रान्तों में, विशेषकर यू० पी०, विहार, मध्य- 
प्रान्त में मुसलमानों ने, बंबई में शराब रोकी पर पारसियों ने, और सम्पत्ति 
कर पर मुसलमानों मे तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में हिन्दुओं ने मंत्री- 
मंडलों के विरुद्ध गवर्मरों बी शरण ली है; परन्तु हन सभी अदसरों पर गवमरों 
ने अपने विशेषपाधिकारों का उपयोग न कर मंत्री मंडलों के पास ही ये शिका- 
यते भेज दी है । 


फर्टी-कर्दी तो गदनरों को मंत्रियों की रृच्छा पूरी करने के लिए वाघ्य भी - 
होना पड़ा हैं। गवनर अपने निजी अधिकार में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति 
करता है | ढांग्रेस की पद स्वीकृति के पश्चात्‌ कई प्रान्तों के कांग्रेस मंत्रि- 


मंडलों की एच्छा थी कि एडवोकेट जनरल उन्हीं की दृष्टिकोश बाला हो वा 
उनदा विश्यास-पात्र हो। परन्ठु श्न एटवोकेट जनरलों की नियुक्ति पहले ही 


है 


य्‌ | प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


हो गई थी इस कारण गवर्नरों के सामने बढ़ी कठिनाई उपस्थित हो गई। 
: बंबई और विहार में तो किसी बहाने एडवोकेट जनरल का स्तीफा स्वीकार 
कर लिया गया और नये एडवोकेट जनरल बनाये गये परन्तु मध्यप्रान्त में 
पुराना एडवोकेट जनरल ही काम करता रहा, जिसका फल यह हुआ कि 
एडवोकेट जनरल को न तो धारा सभा की बैठकों में उपस्थित होने को कहा 
गया और न कांग्रेस मंत्रियों ने ही उनकी कभी सलाह ली । 

कांग्रेस के इस शासन-काल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। कांग्रेस ने 
जनता के सम्मुख रखे गये निर्वाचन पत्र की कई शर्तों को पूरी तौर से निबाह्द | 
राजनैतिक कैदियों के छुड़ाने में उत्तरदायी मंत्रियों की विजय की चर्चा हम 
कर ही चुके हैं। कांग्रेस का दूसरा वायदा था कि वह असहयोग आन्दोलन 
के समय जब्त की गई ज़मीन को फिर वापस दिलायेगी | इधर सरकार ने इन 
ज़मीन मोल लेने वालों को यह विश्वास दिलाया था कि उनकी ली हुई भूमि 
कभी वापस न कराई जावेगी। बंबई प्रान्त में कांग्रेस के सामने यह ठेढ़ा प्रश्न 
था शोर कुछ समय तक तो यही मालूम होता था कि इस संघर्ष का कोई 
नतीजा न होगा । कांग्रेस मंत्री मंडल ने धारा-सभा में इस आशय का प्रस्ताव 
पास किया | गवर्नर की मंजुरी में सन्देह था; परन्तु इधर मंत्री मंडल भी 
अपनी नीति पर दृढ़ था। अन्त में गवनर ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये 
ओर कांग्रेस अपने चुनाव के वचन को पूरा कर सकी | 

परन्तु इस बात से यह आशा करना कि गवर्नर कभी भी मंत्री मंडल के 
कार्य में वाधा न देगा, एक महान्‌ भूल थी। मध्यप्रान्त में पं० मिश्रा द्वारा 
प्रस्तावित स्थानीय स्वराज्य की नई योजना गबनेर के विशेषाधिकारों के 
कारण पास नहीं हो सकी । मविष्य को अभी भी नये रंग दिखाने थे | 

परन्तु इस काल का प्रान्तीय शासन बहुत ही सन्तोप्जनक रद्दा। और 
लोगों की यह घारणा हो चली थीं कि नई परम्पराओं की सृष्टि कर तथा 
राजनेतिक दलों के द्वारा इस एक्ट से भी वढ़ी दूर तक सच्ची स्वतत्द्रता वा 
स्वायस शासन स्थापित किया जा सकता है। यदि सच्चे शासन की परख 
लिखित विधान से न होकर उसके शासन कार्य द्वारा की जाती है तब तो 


आशा पपछ 


इस काल के शासन को देखकर यही कहा जा सकता है कि १६३६५ का एक्ट 
बहुत अधिक सफल एक्ट रहा है। चारों ओर नयी-नयी वोजनाओं को देखकर, 
जनता की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षात्मक उन्नति देखकर लोगों ने यदि 
यह धारणा बना ली थी तो इसमें कोई भूल न थी। जनता में मंत्रियों का 
स्वतन्त्रता पृथंक मिलना देखकर लोगों को प्रथम वार अनुभव हुआ कि यह 
हमारी ही सरकार है। इधर सरकारी कर्मचारियों को भी हिदायत थी कि 
वे जनता से नम्नतायूबक व्यवहार करें। संयुक्तप्रान्त में घूसबंदी का नया 
विभाग बनाया गया और पुलिस वा कचहरियों में जो खुल्लमखुल्ला रिश्वत 
ली जाती थी, बंद कर दी गई । 
शासन और धारा सम्बन्धी कार्य भी जनता का हित सामने रखकर ही 
किये गये हैं | किसी योजना को हाथ में लेने के पूथ कुशल और दक्ष सदस्यों 
की कमेटियाँ बनाई गई' और उनकी इस सलाह पर ही नये कानून बनाये 
गये और शासन कार्य चलाया गया। वर्धा-स्कीम को चलाने वाले ज़ाकिर 
कमीशन श्स क्षेत्र में काफी नाम पा ही चुका है। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कांग्रेस 
मंत्री मंडलों द्वारा बहुत से नये विचार रखे गये वा कईन्षेत्नों में सधार किये गये | 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में किये गये कुछ सख्य कामों की सूची इस प्रकार है--- 
शिक्षा व्यावहारिक बनाई गई तथा बुनियादी शिक्षा की नींव डाली गई। 
प्राइमरी शिक्षा को अधिक व्यापक बनाने का प्रयक्ष किया गया और शिक्षा 
का प्रचार कर पढ़ने वालों की संख्या बढ़ाई गई | मशीन सम्बन्धी शिक्षा का 
आयोजन हुआ ओर विद्यार्थियों की शारीरिक उन्नति पर अधिक ध्यान रखा 
गया | इसी समय वाई समाज सुधार हुए जैसे--शराब वन्दी करना, अ्रछुतोदार 
से संबंध रखते हुए मंदिर-प्रवेश प्रस्ताव पास करना तथा हरिजनों की हालत 
सुधारने के लिए नये प्रयक्ष करना | 
गाँवों में पानी, चिकित्सा, शिक्षा दा अच्छी सड़कों की 
श्रौर स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का एनर्निर्माए किया गया। इन 
से मनोनीव सदस्य एटा दिये शोर उनवी रचना वा ऋषधिदार 
संशोधन हुए । लगान से छुटकारा या कम करने की योजनाएँ, काशतकारी 


च्च 


योजना की गई 
गर। ] 


कि 


प्प्८ प्रान्तीय स्वायत्त शासन, 


विल पास करना, ग्राम-ऋण सुघार, साहूकारों के नियम बनाना, सिंचाई की 
योजनाएँ, घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देना--आ्रादि योजना कृषकों की अवस्था 
सुधारने के लिये हाथ में ली गईं; साथ ही मज़दूरों की दशा सुधारने का भी 
प्रयत्ष किया गया । मज़दूरों की. तनख्वाहें बढ़ाई गई", नये उद्योग बढ़े और 
मिल मालिक वा मज़दूरों के भंगड़ों को निपटाने की योजनाएँ रखी गईं । 
इस संबंध में यू० पी० में एक लेबर कमिश्नर नियुक्त हुआ। 

कांग्रेस के इस व्यापक कार्य तथा उनके उद्देश्य पूर्ति को देखते हुए सभी 
लोग आश्चर्य करते थे। जैसा सर हेरीहेग ने एक बारलिखा था कि “स्वयं 
कांग्रेस को भी यह विश्वास न था कि इतने बहुत से अधिकार उसको सौपि 
जा रहे हैं ।? 

* प्रान्तीय स्वायत्त शासन का यह स्वर्ण-युग केवल डेंढ़ वर्ष के लिए ही 
था। यूरोप के महायुद्ध का प्रभाव भारत की राजनीति पर पड़ना स्वाभाविक 
ही था। जर्मनी के विरुद्ध इंग्लेंड द्वारा युद्ध की घोषणा करने पर भारत- 
सरकार ने भी बिना प्रजा के प्रतिनिधियों की सलाह के युद्ध-घोपणा कर दी, 
जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की नीति का विरोध करते हुये कांग्रेस मंत्री- 
मंडलों ने नवम्बर १६३६ को अपना स्तीफा दे दिया। कांग्रेस प्रान्तों में 
केवल आसाम को छोड़कर दूसरे मंत्री मंडलों का बनना कठिन होगया और 
इस प्रकार बंगाल, सिंध वा पंजाब को छोड़कर अन्य सभी प्रान्तों म॑ श्६श्प्‌ 
. का एक्ट हटा दिया गया, और गवनेर ने ६३ धारा के अनुसार पूरा शासन 
और धारात्मक अधिकार स्वयं ले लिये | अभी नये छुनावों तक इन प्रान्तों 
का शासन कुछ सलाहकारों की सहायता से गवरनर द्वारा हो रहा है। 





निराशा 


श्रम्ति से सोने की परख होती है और युद्ध से देश के शासन की | वैधा- 
निक समस्याएँ तो इस काल में उतनी उपस्थित नहीं होती जितनी शासन- 
सम्बन्धी और विशेषकर वे जिनसे जनता की स्वतन्त्रता और अधिकार 
सम्बन्धित है परन्तु देश का शासन उसके विधान पर आश्ित होता है इस कारण 
देश वी शासन समस्याएँ उसके विधान का नम्म रुप उपस्थित कर सकती हैं | 
भाषण वा अ्रधिकार प्रायः प्रत्येक देश से रहता है, परन्तु यह स्वतन्त्रता वर्हा 
के शासन-विधान में कितनी पैठ किये है यह युद्ध-काल में ही मालूम हो 
रुकता है। घस्द । भारत के प्रान्तीय शासन का नम्-ूप इन युद्ध-काल ने 
उपस्थित कर ए दिया । झौर स्वायत्त-शातन के दो दर्षो में मिस आशा ने 
लोगों ऐे हृदय में अपना घर दना लिया था, दह मरु-मर्सीचिका ही निकली | 
दिंप, प्रासाम, दंगाल और पश्चिमोच्तर सीमा प्रान्त्त की घव्नाओों ने यह 


स्पष्ट दिया दिः स्दायद दू शासन हमारी घारासमा प उत्तरदार्य +क द्वियों बे 
स्पष्ट दर दया के स्दायद्ध शासन सत्मार रासना था उत्तरदार्या मंपियों दे 





[पे श- ल्‍ 


लिए नहीं + स्दवायद शासन हर हमारे मिस्ठाश निदत्तरदादी गदर्भर कर 
लए नहीं ऐ | यर स्वायत्त शासन है हमारे निरंहुश निदच्रदादी सवनर दर 


६० प्रास्तीय स्वायत्त शासन 


गवनर जनरल के लिये | इसके पूर्व कि हम स्वायत्त शासन के इस इतिहास के 
पृष्ठ खोलें, हम एक बार फिर से गवर्नर की वैधानिक परिस्थिति पर दृष्टि 
डाल लेना चादते हैं | इस प्रृष्ठभूमि पर ही हम इन युद्ध-कालीन घटनाओं 
को परख सकगे | 

पिछले अध्याय में हम कह आये हैँ कि असली स्वायत्त-शासन में गवर्नर 
की वैधानिक स्थिति इंग्लेंड के शासन भें सम्राट की स्थिति के समान है| 
इसमें सन्देह नहीं कि गवनर को कुछ विशेषाधिकार और विशेष उत्तरदायित्व 
दिये गये हैं परन्तु यदि वह चाहे तो भी इन अधिकारों के होते हुए प्रान्तों में 
सच्चा स्वायत्त शासन स्थापित कर सकता है। कांग्रेस के मंत्री मंडलों के 
राज्य में तों सभी इस सच्चे स्वायत्त शासन का ही रूप देख रहे थे | श्रीयुत 
मसानी ने इसी आशा पर अ्रपनी पुस्तक में पूर्ण विश्वास से लिखा था कि 
विधान में और असलियत में बड़ा फर्क है। यदि इसी तरह से कुछ साल 
शासन और चला और यदि कुछ वैधानिक परम्पराये' प्रारम्भ हो गई' तो 
गवर्नर के अधिकार एक कोने में सड़ते रह जावेंगे | भारत-सचिव श्री एमरी 
महोदय ने भी एक बार कहा था कि भारतवपष को १६३५ के एक्ट द्वारा 
संघीय शासन मिला है, जिसके अंतर्गत ११ प्रान्तों में पूर्ण जनसत्तात्मक राज्य 
है--प्रान्त के सभी विपयों पर जनता का शासन है। मान भी लिया जावे कि 
गवर्नर को विशेषाधिकार है परन्तु गवनेर के आदेश-पनत्र से तो यह मालूम 
होता है कि ब्रिठिश राजनीतिजों का उद्देश्य प्रान्त में कुछ विशेषाधिकारों को 
छोड़ मंडलीक शासन स्थापित करना था। क्योंकि गवनर को यह आदेश था 
कि गवर्नर उस व्यक्ति की सहायता से मंत्री मंडल चुनेगा जो धारा सभा के 
स्थायी बहुमत का विश्वासपात्र होगा। गवर्नर अपने विशेषाधिकार से 
सम्बन्ध रखने वाले विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में मंत्रियों की सहायता 

काम करेंगा। इस आदेशानुसार गवर्नर का एक विश्वासपात्र मंत्री को 
हुठाना अवैधानिक कार्य दोगा| इसमें सन्देह नहीं कि गवर्मेठ आफ इंडिया 
एक्ट १६३५ की (५१) घारा के अनुसार “मंत्री गवर्नर के द्वारा चुने और 
चुलाये जाबेंगे और उन्हें मंत्री मंडल के सदस्य के लिए. शपथ लेनी पड़ेगी 


निराशा रे ै ६१ 


आर वे गवर्नर की इच्छानुसार अपने पद पर रहेंगे |? परन्तु विधान की यह 
भाषा क्‍या इंसलेंड और उपनिवेशों के शासन विधान में नहीं मिलती ! तब 
क्या हंग्लेंड का बादशाह स्वेच्छा से अपने प्रधान मंत्री को हटा सकता 
है ! प्रायः संत्री धारासभा में अपना बहुमत न देकर स्वयं स्तीफ़ा दे देते हैं । 
यदि बादशाह स्वेच्छा से मंत्रियों को हटाता है तो उसे नये मंत्री मंडल 
बनाने के लिये नई घारासभा घुलानी पड़ेगी--क्योंकि पुरानी धारासभा का 
बहुमत तो हृटाये गये मंत्रियों के साथ होगा। यदि इस नये चुनाव में फिर उन 
पुराने मंत्रियों पर विश्वास करने वाले प्रतिनिधियों को जनता ने नई धादा- 
सभा में भेजा तब तो सम्नाट की परिस्थिति नाजुक हो जावेगी | उस समय जनता 
ओर सम्राट में संघ होगा, जिसका परिणाम प्रजातन्त्र राज्य में बादशाह 
का पद-त्याग ही हो सकता है| 


जार्ज तृतीय द्वारा फॉक्स का हटाया जाना और विलियम चतुर्थ द्वारा 
नाथ का हटाया जाना बादशाह की स्वेच्छा से नहीं हुआ था। वैधानिक 
दानून के विशेषज्ञ डायसी के शब्दों में फॉक्स का प्रधान मंत्री के पद से 
हटाकर बादशाह ने पार्लियामेंट की सत्ता के विरुद्ध जनता की सता को 
अपील की थी, और लाड नाथ को हटाने में सम्राट ने यह जानने की 
कोशिश की थी कि कर्हा तक हाउस आए कामन्स जनता की रृच्छा का 
प्रदर्शक है। एन दोनों समय जनता की सत्ता को स्थान दिया गया था सम्राट 
वी स्वेच्हा को नहीं | (७८४ के पश्चात्‌ १८३४ में एक और ऐसा अवसर 
घ्राया था जब लाई सेलबोर्न को पद से हटाया गया था; परन्तु इस पद-च्युत 
ऐने में लाड मेलबोरन की भी इच्छा थी। सर राद्ट पील ने मंत्री पद स्वीकार 
वरफे सम्राट वा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था ओर पालियासेंद को 
बरख्दास्त कर दिया था। एस कार्य में भी सम्ताट दी स्वेच्छा नथी | इसमें भी 


पालियार्मेट -०क्य-५7+क- जे सता ०० का दर जनससा के ब् 
लियामंट की रचा के दिरद्ध जनसत्ता को ऋरपील थी | 
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25 «2 परत] ८ स्दायत हे शासन बढ बज 
यदि भारतीय प्रान्तो में स्वाद शाक्तन हे. . द्वराटश शरशबमभद का - 
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] 
डरेश्प प्रान्तों लि व्लीव शासन दनाने >> दग 5०, दया गदन॑ ॥> व डे 
झ्ददर न्ते। मे मटडलहूाक शासन दनाने दा ६ तो दया राबनर ने स्थि ओर 
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बंगाल के प्रधान मंत्रियों को हटाकर या आसाम में ६३ धारा लंगांकर जनंमत 
की रुत्ता स्थापित की है १ यहाँ की घटनाएँ इस प्रकार हैं | 
आसपसाम 

दिसम्बर १६४१ में श्री रोहनी कुमार चौधरी के त्यागपत्र से सर मुहम्मद 
सआइुल्ला का मंत्री मंडल डगमगाने लगा | इस कारण विपक्षी कांग्रेस-दल के 
मेता श्रीगोपीनाथ बारडोली को गवनेर ने नया मंत्री मंडल बनाने का काम 
सौंपा; परन्तु बारडोली ने अपनी असमर्थंता प्रगट करते हुए गवर्नर को विश्वास 
दिलाया कि वे स्वयं तो मंत्री मंडल बनाने मे लाचार है; परन्तु वे रोहनी- 
कुमार चौधरी को, जिन्हें उनकी सहायता से बहुमत मिल जावेगा, अपना 
सहयोग देने को तेयार है। अतएव उन्हें मंत्री मंडल बनाने का काम दिया 
जावे | साथ ही उन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस के सिद्धान्ता- 
तुसार उनका युद्ध-सम्बन्धी मामलों में बहुत कम सहयोग रहेगा । गवर्नर इस 
बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने ६३ धारा लगाकर प्रान्त का सारा 
शासन स्वयं अपने हाथ में ले लिया | गवर्नर ने धारा सभा के बहुमत की 
कुछ भी परवाद् नहीं की, क्योंकि यदि वह चाहता तो दूसरा मंत्री मंडल 
अच्छी तरह कार्य कर सकता था ) सिंध का उदाहरण भी आसाम के गवर्नर 
के सामने था जहाँ अब्ला बक्‍स का मंत्री मंडल कांग्रेस के सीमित सहयोग पर 
कार्य कर रहा था| परन्तु आसाम के उदाहरण में हम गवर्नर को भी दोपी 
नहीं ठहरा सकते; क्योंकि ७ दिसम्बर१६४१ को जापान युद्ध प्रारम्भ हो चुका था 
आर भारत के पर्बी प्रान्‍्तों को सब से अधिक सतक रहने की आवश्यकता थी | 
उस समय बारडोली की इस शर्ते का कि वे युद्ध-काल में सहयोग न दे सकेंगे, 
यही परिणाम होता कि आसाम में ( जो रख-त्षेत्र के इतने समीप था) उस 
समय के सब से गम्भीर विपय, युद्ध-कार्य में, वैधानिक बाधाएँ आरती | आन्त 
आर देश-रक्षा की दृष्टि से हम गवर्नर को दोपी नहीं कद सकते | फिर भी 
आसाम के गवनर का कार्य स्वायच्त-शासन वाले प्रान्त के नाममात्री शासक 
के समान नहीं है। वैधानिक दृष्टि से उसका दोप नहीं मूला जा सकता | 

हेड द्रँः छः 


निराशा . ६३ 


सिध--देश में €£ अगस्त १६४२५ को विद्रोह की मद्दाव्‌ आ्आाग भड़क 
उठी थी और बह जितनी प्रचण्डता से धधकी थी उससे अधिक नशंसता 
के साथ उसे बुझाने का प्रयक्ष किया गया । सरकार की इस हशंस नीति से 
असन्तुष्ट होकर १६४२ के अक्टूबर में सिंध के प्रधान मंत्री अल्लाबक्स ने अपना 
जान बहादुरी का ख़िताव गवर्नर जनरल को लोॉटाकर सरकार की दमन-नीति 
ओर वैधानिक-गति-विरोध से अपना असन्तोप प्रगठ किया | १० अ्रक्ट्ूबर को 
सिंध के गवर्नर के द्वारा वाइसराय का उत्तर सिंध के प्रधान मंत्री को मिला--- 
“आपको दिये हुए ज़िताबों के बारे में आपका पत्र मिला। श्रख़वारों को 
इस ख़बर के बारे में चित करने की जल्दवाज़ी ओर अशिष्टता से मुझे खेद 
हुआ । आपके पत्र में दी हुई सलाह, जो स्वयं श्रापकी समझ में बिना किसी 
नींव की हैं, में स्वीकार नहीं कर सकता । हमारे निर्णय से शआ्रपके पद पर पड़े 
हुए प्रभाव के विषय में गवनर साहब आपसे स्वयं बात करेंगे |” प्रधान मंत्री के 
“पद पर पढ़े हुए प्रभाव”? का विषय केवल यही था कि चूँकि गवर्नर का 
इन पर फोई विश्वास नहीं हे इस कारण दे प्रधान मंत्री के पद से हटाये 
जाते ह | 

यहाँ एक बात स्मरणीय है कि पंजाव के प्रधान संत्री सर सिकन्दर हयात 
खाँ वी तरद अल्लावक्श जी ने राष्ट्रीय रक्वा कॉंसिल में काम करना छोड़ा 
नहीं था, और वे सिंध की राष्ट्रीय घुद्ध मोर्चे के सभापति भी रह आये थे | 
उन्होंने भारत सरकार द्वारा युद्ध ओर शान्ति वा व्यवस्था संबंधी आदेशों की 
भी अवरेलना नहीं की थी फिर भी उन्हें पदच्युत कर दिया गया | इससे यही 
मालूम ऐोता है कि प्रधान मंत्री के पद से हृटाने का मुख्य कारण कानूती या 
वैधानिक मसला न था। सर हज डो ( तिंघ के गवनेर ) ने सर गुलाम हुसेन 
ट्दायतठब्ला को मंत्री मंडल बनाने का काम सौंप | लाई पील के पद 
स्वीकार करने के पश्चात्‌ जो जनमत जानने के लिये पालियामेंट का फिर से 


समाद ह्झा श्ग देखा दोई खनाव 20 ॥ जानने की यहाँ आप 255 
उनाव हुआ शा देटा बनाई चुनाव था जनसत जानने की चर्दहा कोशिश नहीं वी 
कु एसके सा» पट पाए ४ स्वयं गदनर वा नधा तर जनरल ६५ 
गई । एसके साथ ही यद काय रूवयं गवनेर का ने था गदनर जनरल ने इस दार 


घारन्त। मामले जे स्स्तक्तप > दिया गदर दे »२ गवनर हा ५ ० के, 
न्ताय सामले मे सलच्प किया था। गदनर दा तो गवनर जनरल के: निर्णय 


६४ * प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


का प्रभाव ही बताना था| प्रान्तीय स्वायत्त शासन में ग़वनेर जनरल का 
हस्तक्षेप किसी भी आधार पर ठीक नहीं कहा जा सकता। 


ध्छ ध् ध 


बंगाल--स्वायत्त शासन का खोखलापन अभी तक प्रगठ नहीं हुआ 
था। भविष्य के गर्भ में अभी और भी बहुत सी घटनाये छिपी थीं। 
बंगाल के हरबट महोदय को भी अ्रपना खेल खेलना था। शासन का सर्वोच्च 
अधिकारी प्रान्त की दलबन्दियों से परे रहता हे परन्तु बंगाल के गवर्मर को 
दलबन्दी में फँसने का दोप अपने ऊपर लेना था ओर बंगाल के प्रधान मंत्री 
को खुल्लमखुल्ला यद्द दोप गवर्नर के सिर पर आरोपित करना था | असेम्बली 
में बोलते हुए, फज़लुलहक़ ने अपने त्याग-पत्र देने की परिस्थितियों का उल्लेख 
करते हुए कद्य था 


४जब मैं सर जान हरबरे से बातें कर रहा था उस समय मैं भूल गया 
था कि वे प्रान्त के गवर्नर हैं, पार्टीवंदी वाले सजन नहीं--मुझे मालूम पड़ा, 
ओर मुमे; उस परिस्थिति में लाया गया, ओर मैंने स्प्ठः उनसे कह दिया कि 
वे-बंगाल असेम्बली की मुस्लिम लीग पार्टी के मुख्य हिप हैं और उनका सच्चा 
स्थान गवर्मंठ हाउस न होकर बंगाल असेम्बली के मंडल हैं, जहाँ उन्हें स्तीफ़ा 
देकर लीग पार्टी के साथ बैठना चाहिये |?” | 


प्रधान मंत्री द्वारा बंगाल असेम्बली में बताई गई फज़छुलहक़ और गवर्नर 
सन जॉन हर्ट के संघ की यह बड़ी रोचक कहानी है। डाक्टर श्यामां 
प्रसाद मुकर्जी और प्रधान मंत्री फज़लुलहक़ द्वारा खुल्लमखुल्ला लगाये गये इन 
दोपों का उत्तर आज तक सुनने में नहीं आया तब क्या मौन सम्मति लक्षणम्‌ के 
अनुसार हम इसे कहानी न समझकर सच्ची दी घटना समझे ?१ “यदि भारतवर्ष 
एक ख्वतंत्र देश होता ओर यदि यह असेम्बली एक उत्ताघारी सच्ची पालिया- 
मेंद होती तो सर जॉन हस्बढ बहुत पहले भारत के प्रमुख प्रान्त की गवर्नरी 
दइकर मानूली घंधां म॑ ग्पना कौशल बताने शीतल जलवायु को वापस 
चले गये होते |? सर जॉन हरवर् के प्रधान मंत्री ने प्रान्तीय विधान परं 
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आलोचना करते हुये गवर्नर की वास्तविक वैधांत्रिक्न-स्थिंतिं को प्रगट 
किया था | गा 

१६४१ में अपना मंत्री मंडल बनाने के वाद मि० फज़ल्लुलहक़ को कितनी 
कटिनाइयाँ सामने आई इसका ज़िक्र करते हुये हक़ महोदय ने असेम्बली में 
कहा कि “प्रारंभ ही से गवनर ने हमारे रास्ते में रोड़े विछ्ाना शुरू कर दिये। 
हमारे नित दिन के शासन में हमें इतनी बाधायें उपस्थित होने लगीं कि 
हमें डर होने लगा कि हम चरम दुर्घटना की ओर बढ़ रहे हैं। २ अगस्त को 
प्रधान मंत्री ने पत्र लिखा कि परिस्थिति दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है | 
अच्छा हो यदि गवर्नर साहब स्थिति को समभते हुए कार्य करें। गवर्नर 
मद्दोदय हस प्रश्न पर मौन रहे |? 

१६४२ का श्रगस्त आया | बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ओर 
६ व दिन से भारतीय बिद्रोट प्रारंभ हुआ । इस विद्रोह को श्रच्छी तरह दवाते 
दा काम बंगाल को भी करना पड़ा | “जनता के प्रसुख नेताओं को गिरफ़्तार 
करने के लिये और जहाँ विद्रोह अधिक भड़का था, उन क्षेत्नों से सामूहिक 
फ़ाशन श्कट्टा करने के लिये भारतीय रक्षा कानूनों (९॥९00७ एज तांद् 
5008) का मनमाना उपयोग हुआ । इन गिरफ़्तारियों के बहुत से मामलों 
में मेरा गवर्नर श्रोर पुलिस के दृष्टिकोश से भिन्न मत रहा । बहुत ही थोड़े से 
मामलों में मेरी सलाह मानी गई परन्तु श्रन्य प्रत्येक मामले में मेरी चात दाल 
दी गई। कुछ मामलों में तो सके प्रमाण इतना कम मालूम होता था ओर मैं 
झाश्चर्य प्रगट करता था कि किस तरह पुलिस एक ग्रकार से बिना प्रमाण के 
एी झमसे गिरफ्तारी के आ्राडर पास करने का श्राग्रद करती है। इन गिरफ्तार 
किये गये व्यक्तियों में से कुछ गत सप्ताह के भीतर ही छटे हैं। मेरी हार्दिक 
एच्डा है कि दे सब प्रमाण जिन पर वे व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और दे 
सब धगरण जिनसे गदनर महोदय ने मेरे रिहाई के हृइ़्मों को रह दर दिया 


गा जनता दी प्रगट ये जाते शायद व्पाज देकर क प्लान दो क्ापित्द्धा 
था जनता को प्रगट वर दिये जाते। शायद छझाजऊज के मंदी मंइ्ल के द 


काम 
के 2 0 2 ही बन > प्रसख राजमैनिद अमल दियो वो होइने 
गेरद देने दे; लिए ही गदनर मरोदय इन प्रदुख राज्तैठिद हू. दियो वो छोइसने 


फल लिए जे देयार बरी उप आये दि परनत जनता हस छः दो स्जाउलत्टी > 
5 लय देयार ना हा गय ६ परन्तु जनता इस खझल दा त्मनता ६ | 
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मआमलों में तो अगस्त और सितम्बर के माह में मेरे दिये गये हुक्ष्मों को अमल 
में नहीं लाया गया था परन्तु आज लेजिस्लेटिव असेम्बली की बैठक शुरू द्ोने 
के पूर्व कुछ महत्वशाली परिस्थितियों के कारण गवनर महोदय उन आशज्ञश्रों 
को कार्यान्वित करने को तैयार हो गये हैं । 
धसामुहिक जुर्माना के बारे में भी हम लोगों को बड़ी भारी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा था। कई मामलों में तो जुर्माने की रकम का साधारण 
अपराधों से अनुपात ही नहीं वैठाया जा सकता और प्रायः हर एक “मामले में 
अपराधियों की अपेक्षा भोले आदमियों पर अधिक जुर्म ढाया गया। हमेशा 
की भाँति मेरी कोई सुनवाई न थी। पुलिस का दृष्टिकोश और सरकारी 
अफ़सरों की सिफ़ारश दी गवनर को मान्य थीं |? 
प्रधान मंत्री के त्याग-पत्र की भी बात भजे की है। २८ मार्च को प्रधान 
मंत्री गवर्नर महोदय द्वारा बुलाये गये और उनसे कहा गया कि चूँकि उन्होंने 
असेम्बली में सबंदल मंडल बनाने का श्रवसर देने के लिये अपना त्याग-पत्र 
देने की वात कद्दी थी इस कारण थे अपना त्याग-पत्र दे द। प्रधान मंत्री 
ने उचर दिया कि वे त्याग-पत्र देने को तैयार हैँ बशर्तें कि उन्हें यह विश्वास 
दिया जावे कि बंगाल म॑ सबंदल मंत्री मंडल बनाया जावेगा। परन्तु गवनर 
महोदय ने बिना ऐसा विश्वास दिये एक टाइप किया हुआ काग़ज़ निकाला 
जो प्रधान मंत्री का त्याग-पत्र होने वाला था ओर उनसे अ्रपने हस्ताक्षर करने 
को कहा | प्रधान मंत्री ने बहुत सी शासन संबंधी कठिनाइयों का ज़िक्र किया 
आर कहा कि मेरे त्याग-पत्र से बजठ के पास द्वोने में बाधा पड़ेगी। गवर्नर 
फिर भी हस्ताक्षर करने के लिये ज़ोर देता रहा | सोचने के लिए और अपने 
साथियों से सलाह लेने का समय माँगा गया--तो उसके लिये भी वे तैयार 
नहीं हुए | प्रधान मंत्री भी अपनी बात पर डटे रहे | तव गवर्नर ने अपना 
पहलू बदला ओर प्रधान मंत्री से कद कि वें उनके त्याग-पत्र को फ़ौरन्‌ श्रमल 
से ने लाबेंगे परन्तु उसे बताकर थे सवदल मंत्री मंडल बनाने की योजना 
लोगों के सामने रख सकेंगे | सबदल मंत्री मंडल बनने की आशा पर ही 
उनके त्वागयत्र को मंजूर किया जावेगा | इस बात पर हक़ साहिब ने उस पर 
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हस्ताक्षर कर दिये | परन्ठु सवंदल मंत्री मंडल बनाने की बात केवल एक 
धोखा थी । 

सर निज़ामुद्दीन के मंत्री मंडल पर प्रकाश डालते हुए हक़ महोदय ने 
कहा--“सर जॉन हरवर्ट को यह भी ध्यान न रहा कि वे निज़ामुद्दीन के मंत्री- 
मंडल को सहयोग दिलाने के लिए. केनवार्सिग करते हुये अपने स्थान से नीचे : 
गिर रहे हैं| सर निज़ामुद्दीन को अधिकार देने के लिये उन्हें १३ मंत्रियों, 
१३ पार्लियामेंय्री सेक्न ट्यी और ४ सरकारी हिप नियुक्त करना पड़े जब कि 
हम लोगों को अपने ८ सदस्यों के मंत्री मंडल को बढ़ाने या १ से अधिक 
पालियामेंयरी सेक्रेटरी बनानें की स्वीकृति नहीं मिलती थी |... ...दलबंदी में 
फँसा हुआ गवर्नर अपने पद के उतने ही श्रयोग्य है जितना दलबन्दी वाला 
एक न्यायाधीश | दलबन्दी के कारण गवनेर ने अपने आ्रादेश-पत्र के विरुद्ध 
काम किया है और इस कारण बह अपने पद से हटाया जा सकता है |” अन्त 
में हक़ साहिब ने कहा--“मैंने गवनर के ऊपर दलबन्दी का दोषारोपण किया 
है श्रौर आदेश-पत्र के विरुद्ध काम करने का अपराधी ठहराया है। गवनेर के 
पास अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये श्रौर मेरे द्वारा लगाये गये श्रमियोगों 
को भूठा साबित करने के साधन हैं । गवर्नर की यह सब कार्यवाही वैधानिक 
दृष्टि से बहुत महत्वशाली है इस वगरण गवर्नर के: लिये मौन धारण करना 
आर लोगों को अपने सन चादे परिणाम निकालना गवर्नर के लिये अच्छा 
न होगा ।? 

प्रज़लुल हक़ के श्स भाषण से अधिक महत्वपूर्ण डनका गवनेर को लिखा 
गया २ प्रगस्त १६४२ का पत्र है :-- 
“एस समय जब कांग्रेस के प्रस्ताव के कारण भारत के नविष्य की 
दिन्ता ने हम लोगो के हृदयों में हलचल पेदा कर दी है मुझे 
झापको यर्‌ पत्र रिखने के लिये विदश होना पड़ रहा है। भेरी 


ए 
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पैदा करले में आपका कुछ कम भाग नहीं रहा है । आप प्रान्त के गवर्नर हैं 
ओर में आपका प्रधान मंत्री वा प्रमुख सलाहकार | हम लोगों के आपसी 
संबंध के कारण हमारे कुछ आपसी कतंव्य भी हैं | जब भी मैं देखता हूँ. कि 
आप ग्रलत रास्ते पर जा रहे हैं उस समय अपनी मित्रवत््‌ परन्तु स्पष्ट सलाह 
से आपके प॒थ में हस्तक्षेप करने के उत्तरदायित्व से में कभी विमुख नहीं हो 
सकता हूँ । यदि में इन बातों को यूँ ही चलने दू' तो मैं आपके ओर इस प्रान्त 
के निवासियों के प्रति कर्ंत््य करने में असफल रहूँगा। मुझे विश्वास हो गया 
है कि अब वह समय आ गया है जब मैं आप से बंगाल की वैधानिक चरम- 
संकट रोकने के लिये खुले शब्दों में कुछ कहूँ। कई वार मैंने आपको 
सावधान किया है ओर आपको- ब्रतलाया है कि आप उस नीति का अनुसरण 
कर रहे हैँ जिसका केवल यही परिणाम होगा कि बंगाल के विधान को समाप्त 
करके, उसे उन अन्य प्रान्तों के समान बना दिया जावे जो ६३ धारा के 
द्वारा शासित हो रहे हैं। मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि आप 
कुछ अफ़सरों की सलाह सुन्॒क्र ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे आपके मंत्री हैं ही 
नहीं और सेक्रेटरी और अन्य स्थायी अफ़सरों से सीधा संबंध रखने में आप 
स्वतंत्रता से काम कर रहे हैं। संत्री मंडल का प्रधान होने के नाते सं 
आपके इस बर्ताव को यूँ दी नहीं जाने दे सकता हूँ। प्रस्तुत पत्र इन सब बातों 
को ठीक करने का एक दूसरा और अरन्तिस प्रयक्ष है और मुझे! पूरी आशा 
है कि इस पत्र का परिणाम अच्छा ही होगा । में अपने प्रधान मंत्रित्व को 
स्थापित करने के दृढ़निश्चय से ही यह लिख रहा हूँ और में आपको यह 
विश्वास दिला सकता हूँ कि यदि इसका परिणाम मुभसे प्रधान मंत्री के नाते 
ओर आपसे ग़वरनर के नाते वैधानिक संघ भी होगा तो भी मैं बिना परिणाम 
की परवाह किये अपने कर्तव्य करने से विचलित नः होऊँगा। 
धलूहदू रूप से ऐसी दो प्रकार की परिस्थितियाँ हैं जहाँ मुझे दुःख के साथ 
कहना पड़ता ४, आप वेघानिक गवनर की भाँति कार्य करते भें असफल रहे 
है | पहिली परिस्थिति में म॑ उतर सब घंटनाओं को रखता हूँ जहाँ मैंने आपका 
हस्तक्षेप शासन की चृक््मतम बातों तक! में पाया दे इनमें वे भी घटनाये 
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सम्मिलित हई जो एक्ट के अनुसार आपके हस्तक्षेप से कतई बाहर दे । थोड़ा 
सोचने पर आपको स्वयं विश्वास हो जायगा कि यह इस्त॑च्षेप हम लोगों को 
कितना ख़राब मालूम होता होगा और एक्ट के द्वारा दिये गये सीमित 
अधिकारों में आपका दर्ख़ल देना कितना कड़वा लगता होगा। खैर, 
जो भी है एक्ट ही इतना खराब है और इतने अच्छे तरीके धाला है 
कि उसमें अफ़सरों को अधिकार सब है पर उत्तरदायित्व कुछ नहीं और 
मंत्रियों को उत्तरदायित्व सब है पर अधिकार कुछ नहीं। परन्ठ यह 
पर्दा जो एक्ट में कई जगह दिखता दे इतना पतला है कि यह जानना कुछ 
भी मुश्किल नहीं है कि स्वायच शासन की व्यवस्था में मंत्रियों का शासन 
केवल दिखाऊ है। असली अधिकार शअ्रव भी स्थायी श्रफ़सरों को है। मंत्रियों 
के अधिकारों का तो एक ख़ासा मज़ाक है और साम्राज्य की नौकरशाही का 
, लोदे का ढाँचा झव भी मज़बूत है ओर पूरे शासन, पर अस्तित्व जमाये है 
झर मंत्रियों के कार्यो पर श्रपनी उदासीन छाया फेक रहा है। इस कारण 
मंत्रियों के इस सीमित अधिकार में थोड़ा भी हस्तक्षेप ठीक नहीं परन्तु मुझे 
दुःख है कि इस हस्तक्षेप करने में श्राप ने कोई कमी नहीं रखी। दूसरे 
दर्ग में हम वे घटनाये रखेंगे जहाँ पर आपने प्रत्यक्ष वा श्रप्रत्यक्ष रूप से बहुत 
से स्थायी अफसरों को मंत्रियों के अधिकारों को तच्छु (000॥०7090) समभने 
के लिये उत्सादित किया. है और ह्स प्रकार मंत्रियों की अवहेलना करने और 
आपसे सीधा संबंध स्थापित करने का जाल सा रचा गया है | 
“छझाब मुझे कुछ घटनाओं का उल्लेख दरने दीजियेगा। में उन थोड़ी 

सी कुछ पटनाओ्ं के बारे में पहिले लिखेंगा जर्टा मंत्री के उत्तरदायित्व दी 
रती भर परदाह न वरते हुये आपका व्यक्तिगत हस्तक्तेप रहा है। पहिली 
घटना बह है जब आपने पिहले छऋऐण्ेल में चावल हटाने की नीति के विषय में 
व्यवसाय और मज़दूर विभाग के ज्वाश्ट सेक्ने ट्री को अपने आदेश दिये थे | 
यहाँ झापने एस प्रकार काम किया था मानो बंगाल में १६६४ वा एक्ट हटा 
दिया गया हो छोर ह्राप ६३ दी धारा के झनुसार प्रान्त के शासन के सर्दा- 
पिडारी पन देठे हों। जनता के खाद्य संबंधी महत्वपूर्ण दिपय में छापको 
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अपने मंत्री मंडल की असाधारण ब्रैठक बुलानी चाहिये थी और अपने 
मंत्रियों से परामर्श लेना था कि किस प्रकार सैनिक अधिकारियों और केन्द्रीय 
सरकार की इच्छा पूरी हो सकती है। परन्तु आपने ऐसा कोई कार्य नहीं 
किया। आपने उस विभाग के मंत्री तक को न बुलाया, जब वे बड़ी आसानी 
से आपसे मिल सकते थे | आप ने बुलाया उसके सहकारी सेक्रेटरी को। 
आप ने उसे फ़ौरन्‌ चावल हटाने का हुक्म दे दिया ब्रिना इस बात की 
परवाह किये कि चावल और धान की भिन्न-भिन्न भागों में वास्तविक 
परिस्यिति क्या है, और किस तरीकरं से और सस्ते दामों में चावल हटाने 
की योजना श्रमल में लाई जा सकती है । सहकारी सेक्र री का कथन है कि 
जब वह आपके हुक्म की तामीली करने के लिये तैयारी कर रहा था आप 
अधीर हो उठे और आप ने उसे स्पष्ट आदेश दिये कि ३ ज़िलों का बढ़ता 
चावल २४ घंटों में हटा दिया जावे | उस समय भी आपने ०अपने मंत्रियों से 
सलाह नहीं ली क्‍योंकि शायद आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे। 

इसका परिणाम जहाँ तक इस नीति का संबंध है, श्रसफलता ही रही । सहकारी 
सेक्रोट्री ने आपको कृतश करने के लिये अपनी शीमता में अपने दोस्त के 
बताये हुए व्यक्ति को काम प्रारंभ करने के लिये, बिना किसी शर्त तय हुए 
या जनता के धन को बरबादी से बचाने का इन्तज़ाम हुए, केवल आपको 
यह बतलाने के लिये कि काम आरंभ हो गया हे २० लाख रुपये एडवांस कर 
दिये | जब हम लोगों को अंत में इसका पता लगा तो हमने इस बुरी परिस्थिति 
से बचने का भरसक प्रयक्ष किया; परन्तु फिर भी हम इस दुष्परिशाम को 
रोक न सके । इस समय आपके अनचाहे हस्तक्षेप के कारण और सहकारी 
सेक्र री की जल्दबाज़ी के फल-स्वरूप हम लोगों को बंगाल में चावल के 
अकाल का सामना करना पड़ रहा हे | आपके हुक्म के कारण ओर ज्वाइंट 

सेक्र टरी द्वारा बिना सोचे-सममे हुये दिये गये पहिले एडवांस की भारी 
रकम की पूरी वापिसी में हमारे कानूनी सलाहकार सन्देद प्रगट कर रहे हं.। 

गवर्मठ को यद बड़ी भारी द्वानि हुई है और जनता के धन को व्यर्य॑ बरबाद 

करने की जिम्मेवारी आपके और आपके सहकारी सेक्ते ट्री के ऊपर है। 
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“अब हम नावों के दटाने की नीति के ऊपर आते हैं | इस सिलसिले में 
अपने मंत्रियों का विश्वास न कर आप कुछ स्थायी अफ़सरों की सलाह और 
पथ का अनुसरण करते रहे हैं। आपने उस व्यक्ति की भी अ्रवद्देलना की 
जो न केवल श्रापका प्रधान मंत्री था प्रत्युत आपके ग्रह-विभाग का भी 
मंत्री था |... ... 

“अ्रव में कुछु शब्द आपके उस व्यवहार पर भी कहना चाहता हूँ जिसके 
कारण आपने सुझे अपने मंत्री मंडल ओर पार्लियामेंट्री सेक्र ठरियों के बढ़ांने 
के प्रयत्रों में सदेव रोका है| एक्ट के अनुसार जो कुछ भी आपके अधिकार 
हों यद प्रत्यत्ष है कि प्रधान मंत्री के नाते मंत्री मंडल के बनाने और पालिया- 
मेंट संबंधी नियुक्ति में मुझे पूर्ण अधिकार है। और इन मामलों में, कुछ 
महान्‌ कारणों को छोड़कर आपको हमारी सलाह नहीं ठुकराना चाहिये । 
५००००००००-० » «पका रुख केवल मेरी इच्छाओं की पूर्ण श्रवदेलना में 
रहा है और आपने यह रुख़ केवल सर नज़ीमुद्दीन ओर उनके दल को मंत्री- 
मंडल में लेने वी ही श्राशा पर अपनाया है। ८ महीने बीत गये और 
उनको सहायता देने के आ्रापके सब प्रयत्ष विफल हों गये परन्तु मेरी सलाह न 
मानने की श्रापकी हृटधर्मी का परिणाम बहुत ख़राव हुआ है... ... 

“कुछ दिनों से में देख रहा हूँ कि सेक्रेटरी श्रपनी ज़िम्मेवारी पर या 
आपवी स्प्ट वा अस्पष्ट स्वीकृति से मंत्रियों की पूर्ण श्रवहेलना कर आर्डर 
पास वरते जा रहे हू... ... ... ... -..---०---- -उन मामलों के विपय में 
बिनका हमें पता भी न हो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व लादना हमारे हक में 
धुरा और पूर्ण रूप से अवैधानिक है । हमारी अनजानी में ही नये अफसर 
नियुक्त कर दिये जाते हैं और हम ऐली परिस्थिति में स्दीह्षति देने के लिये 
वाध्य किये जाते हूँ जब कि सिदा स्वीकृति देने के हमारे पास कोई रास्ता ही 
नहीं रहता। ......... < 

“द्रव मे उन घपव्नाओं का जिक्र करता हूँ ज्लँ स्थायी ऋएरों ने 
मंत्रियों की एण उपेह्या करते हुए काम किया है, झुके इन घटनाओं दा 


प्रारंभ नरखाली जिले के सनोदा गाँव में स्नियो पर दिये गये दलात्वारों 
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से करना चाहिये। उस समय फेनी में एक डिप्टी कलेक्टर था जो वहाँ 
का एडिशनल सब-डिवीज़नल-आफ़िसर था। उसने तार द्वारा डिस्ट्रिक्ट- 
मजिस्ट्र ८ को वहाँ की घटनाओं से सूचित करते हुए उसके आदेश माँगे। 
: डिप्टी कलेक्टर के इस आचरण से कुछ अफ़सर लोग बिगड़े, शायद यह 
सोचकर कि यह तार-अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध एक महत्वशयली प्रमाण हो 
जावेगा | इस अफ़सर का जिसने अपना कत्त व्य करने की चेष्टा की थी, 
स्थानीय अफ़सरों के कहने से चीफ़ सेक्र री ने तार द्वारा फेनी से तबादला 
कर दिया । चीफ़ सेक्रोटरी ने यह हुक्म बिना मुझसे पूछे जब कि में प्रधान 
मंत्री, और णहमंत्री हँ--पास कर दिया | मुझे इस तबादले का पता कई दिन 
बाद उस समय लगा जब में फेनी में बलात्कार की सच्ची घटनाओं की जाँच- 
पड़ताल करने गया | मैंने इस तबादले के काग़ज़ात देखें। उस फ़ाइल में वह 
तार न था केवल एक बड़े अफ़सर का यह रिमार्क देखने को मिला कि डिप्टी- 
फलेक्यर ने बुद्धिमानी से काम नहीं किया... ... 

“क्या में इस विषय में आपको याद दिला सकता हूँ कि जब आपको 
मेरे फेनी जाने के विषय में मालूम हुआ था तो आपने मुझे! वहाँ न जाने की 
सलाद दी थी क्योंकि आपके विचार से मेरा वहाँ जाना वहाँ के स्थानीय 
अफ़मरों को रंफट में डालेगा। मेने आपको समझाया था कि मेरी इच्छा 
किसी को मंभट में डालने की नहीं है | सिफ़ में उस ज्षेत्र में जाना अपना 
कच व्य समझता हूँ जहाँ पर लोग इतने दुःखी हों । जब में चहाँ गया तो मैंने 
चिट्गाँव डिवीज़न के प्राय: समी अफसरों को घटना-ेत्र को मुझे जाने से रोकने 
के उद्देश्य से वहाँ मौजूद पाया | डिवीज़न के कमिश्नर ने मुझसे स्पष्ट शब्दों 
में कहा कि उसे आपके सेक्र री से टेलीफोन द्वारा सचना मिली है कि बह 
मुझे वहाँ जाने के विचार को छोड़ने के लिये फुसलाबे | में उस गाँव को 
नहीं गया क्योंकि में व्यर्थ अफ़तरों से लड़ना नहीं चाहता था परूतु में उन 
र्वियों के कई संबंधियों से जिनके ऊपर बलात्कार हुआ था और जिनके पति 
मर चुके ये मिला। मेरे पास कई प्रमाण-पत्र भी लाये गये और मुम्के फेनी 
की घव्नाश्रों के बारे में छुछ भी शक न रद्य | डिप्टी कलेक्टर का तार द्वारा 


निराशा १०३ 
- तबादला और आपकी वा अन्य श्रफ़्संरों की सुझे जांने से रोकने के लिये 
चिन्ता करने के कारण बहुत ही स्पष्ट हैं | प्रधोंने मंत्री तक को इस रास्ते से 
अलग रखा गया क्योंकि इस बात पर विश्वांस नहीं किया जा सकता था कि 
वह अप्रैंसरों के पड्यंत्र मं शामिल होगा। आगे कुछ आलोचना करना 
व्यर्थ है |” फज़लुलहक़ ने इस पत्र में आगे अन्य घटनोंओं का. भी ज़िक्र किया 
ओर गवर्मर से विनय की कि वह स्वायत्त शासन के शासक के समान ही 
अपना कार्य करे। फ़ज़लुलहृक़ के इस पत्र का न तो जवाब ही आया ओऔरें 
न कमी गवर्नर ने ही दस भारी दोपारोपण की चर्चा चेलोई | 
प्राज़लुलहक़ ने असेम्बली में एक श्रौर बात फा ज़िक्रे किया था | डोक्टर 
श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने बंगाल के खोखले शासन के ऊपर अपना वरव्य देते 
हुए १२ परवरी को अपना त्याग-पत्र दे दिया था। फ़ज़्लुलहक़ ओर उनके 
साथियों को कहा गया कि वे असेम्बली में अपना वंक्तव्यें दे कि डाक्टर 
श्यामाप्रसाद मुकर्जी का दोपारोपण भूठा है औ्लौर गवर्नर एक वैधानिक शांसक 
के; समान काम घरता रहा है। हक़ साहब श्यामाप्रसाद मुकर्जी के वक्तव्य 
से पूर्ण सहमत थे “इस कारण हस प्रकार कूट बोलना मुझसे न ही सका। 
यूरोपियन दल मेरे मौन रहने के कारण फरवरी से ही मेरे विरुद्ध हो गयों 
श्रोर मेरे खिलाफ़ पड्यंत्र रचता रहा है ।? 
बंगाल वी इस घटना से बंगाल के गवर्नर पर तीन दोपारोपण किये जा 
सकते हे--(१) दलदंदी में फँसना (२) प्रान्त के शासन मे मंत्रियों की परवाह 
न बरना (३) सरकारी अप्रसरों की सलाह से काम करना वा उनसे सीधां 
संबंध स्थापित करना | पहले दो दोपों पर उपयुक्त भाषण शोर पत्र में ही 
शब्छी आलोचना है। एस कारण हम वैधानिक दृष्टि से तीसरे दोप पर ही 
विचार करेगे । 
यह बहने की च्ावश्यकता नहीं है कि 
छध्यत मंत्री रोता है । सम्राट दाभी भी स्थायी 
पह्यंत्र नटीं रचठा । बहुत दए पूर्व जद भारत में 


$ शाचत्न 
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कि इंडियन सिविल सर्विस भारतीय शासन का फौलादी ढाँचा है ओर उन्होंने 
उस समय स्पष्ट कद्दा था कि भारतवर्ष को कुछ भी झुधार दे दिये जावे परन्तु 
यह फौलादी ढाँचा कभी कमज़ोर न किया जावेगा । महायुद्ध के समय की 
यह नीति १६३५ तक वही रही दे । १६३५ के एक्ट द्वारा इंडियन सिविल- 
सर्विस के सदस्यों को यह अधिकार दे कि वे बिना मंत्री को सूचित किये 
गवर्नर से मिल सकते हैँ। ये सदस्य नाममात्र को ही मंत्रियों के अधीनस्थ हैं।. 
: इस अधिकार का परिणाम शासन पर क्या हो सकता दे यह फ़ज़लुलहक के 
पत्र से मालूम दो सकता है। जिन मंत्रियों ने कुछ स्वतंत्रता से काम लिया है 
उन मंत्रियों तक को इस इंडियन सिविल सर्विस की शक्ति ने उखाड़ कर फेक 
दिया है ओर जो इसके इशारों पर नाचे हैँ वे अपने पद की शोभा बढ़ाते 
रदे है। 

दलबंदी के नाम पर तो अभी गवर्नर को ओर भी काम करने थे। सर 
निज्ामुद्दन के ऊपर अविश्वास का श्रस्ताव द्रोते देख एकाएक असेम्बली 
की बैठक समाप्त करके गवर्नर ने इस दलवबंदी का प्रत्यक्ष उदादरण दिया था। 
सीमापग्रांत में भी कांग्रेस को जेल के भीतर रखकर अपना मंत्री मंडल चलाते 
रहना वहाँ के गवर्नर की दलवंदी का नमूना है | 

हर्ष की बात है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में फिर से कांग्रेस मंत्री मंडल 
काम कर रहा है। पंजाब और सिंध में भी मंत्री मंडल है परन्तु अन्य प्रान्तों 
में ६३ धारा के अनुसार काम हो रहा है। थरान्‍्तों में फिर से स्वायत शासन 
स्थापित करने की चर्चा चलने लगी है । मार्च तक चुनाव ही जावेंगे ओर 
अग्रेल तक नये मंत्री मंइल काम करने लगेंगे । आज का राजनैतिक वातावरण 
सद्यानुभूति और विश्वास से पूर्ण है तव हम आशा कर सकते हूँ कि इस 
युद्ध-काल की अ्रम्मि से तपकर हमारा प्रान्तीय स्वायत शासन असली 
रूप में चमफेगा और हमारे प्रान्त के गवर्नर फिर से अपनी सहदयता का 
प्रदर्शन करते हुए प्रान्तों में स्थायच शासन का स्वर्श-युग स्थापित करेंगे । 
बंबई के गवर्नर कालविली द्वारा दिये गये भाषण से तो स्वष्ट होता दे कि 
शवनर भी ६३ वीं घारा के अनुसार काम करते-ऋरते यक गये है। उन्हीं के 


निराशा १० 


शब्दों में--..“हम अपने शासन का जीवन ६३ वीं भरा के अनुसार काम 
करते-करते ही समास नहीं कर देना चाहते हैं। हम फिर से उत्तरदायी 
सरकारकी स्थापना देखना चाहते है जहाँ हम वैधानिक शासक की तरह 
काम कर सके |? 

हमारी जनता भी नौकरशाही के शासन से घबड़ा उठी है। स्वायच- 
शासन के स्वरण-युग को देखने के बाद वह इस अन्याय, लूटमार और घूस के 
वातावरण से असन्त॒ष्ट ह---वह प्रत्येक राजनैतिक समस्या के दल होने के 
उपाय को बड़ी आशा भरी दृए्टि से देख रही है। हमारे कांग्रेस मंत्रियों को 
अब अपनी शक्ति का परिचय भी मिल गया है एस कारण हम अ्रच्छी तरह 
से यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमारा यह नया अ्रध्याय दमारे लिये 
शांति श्रौर उन्नति वा संदेश लावेगा । 

परन्तु हमारे प्रान्तीय शासन-विधान में सुधार करने की श्रावश्यकता 
बनी दी हुई है और हमें आशा है कि हस आवश्यकता को हमारी ब्रिटिश 
प्रकार आज नहीं तो कल अवश्य पूरा करेगी। 





परिशिष्ठट २ 


सवायत शासन में परम्परायें ( (0०॥४७॥ ४४०१४ ) 


शासन एक जीवित संस्था है ओर उसका विधान केवल एक हठाँचा। 
सवीन परिस्थितियों में, नई-नई समस्यात्रों के इल करने भें, वाद्य शक्तियों के 
अभाव के कारण, ओर आंतरिक शक्तियों के संतुलन में शासन अपने विधान 
की निश्चित सीमा से कभी आगे बढ़ता है, और कभी किसी धारा की उपेक्ता 
कर उसे मतप्राय कर देता है | कभी विधान की घाराशों को नवीन अर्थ 
दिया जाता है और शासन अपने विधान भें खजित रूप से एक भिन्न रूप 
अदहणण कर लेता है | शासन विधान में दिये गये रूप और कुछ काल तक 
कार्यान्वित शासन के वाह्तविक रूप में बड़ी भिन्नता आ जाती है। ये सिन्न- 
ताये परम्पराओ्रों द्वारा उत्तन्न होती हैं| इस कारण किसी देश के शासन का 
अध्ययन फेबल उसके शासन-विधान तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता । 
सका अठली रूप जानने के लिये हमे उसकी परम्पराओं को भी ध्यान में 
रखना पड़ता है| इंस्लेंड के शासन-विधान में मंत्री-मंडल का कहीं नाम तक 
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नहीं है परन्तु १६८८ से ही इग्लेड का शासन मंत्री मंडल द्वारा चल रहा है 
इस मंत्री मंडल का जन्म, उसका विकास और उसके अधिकार राजनैतिक 
परम्पराओं के ऊपर आश्रित है । केवल शासन-विधान को पढ़कर हंग्लेंड के 
शासन को समझना बढ़ी भारी भूल होगी । शासन-विधान के अनुसार सम्राट 
अभी भी सारा राज्य करता है, वह ही युद्ध की घोषणा करता है, संधि करता 
है, रह ओर वेदेशिक शासन का सर्वाधिकारी है श्रादि-आदि--परनन्‍्तु एम 
जानते ई कि इंग्लेंड का शासक केवल नाममात्र का शासक है. उसके श्रधिकार 
कुछ भी नहीं हैं। ये सब अधिकार वास्तव में उसके मंत्री-मंडलों दे। हैं जिनकी 
इच्छा को, वद अपने हस्ताक्षर कर पूरी करता रहता है। अमेरिका के शासन- 
दिधान में भी कई परम्पराये उत्पन्न हो गई हैं जिनके कारण उसके विधान में 
दिये हुए शासन और उसके वास्तविक शासन में काफ़ी श्रन्तर हो गया है। 
हमारे प्रान्तीय शासन का जीवन अल्प कालीन ही था इस कारण यहाँ 
बहुत सी परम्परायें उत्पन्न नहीं हो पाई' और जो परम्पराये उत्पन्न भी हुई 
दे केवल छृणिक ही हैँ. या उनका प्रभाव हमारे शासन पर रुदंव रहेगा! 
यह कटना भी एस समय कठिन है। क्‍योंकि परम्पराय अग्रलिखित होने के 
वगारण उसी समय स्थायी होती हैं जब वे काफ़ी प्राचीन हो जावे | कभी-कभी 
तो प्राचीन परम्पराये तक नई परम्पराशं के द्वारा दृटा दी जाती हैं। अस्त 
एमारे प्रान्तीय शासन की परम्पराये वहुत ही थोड़ी हैं। पहिले मंत्री 
मंडलों की बनावट की ही ओर देखें। मंत्री मंडल की वलावट गदरनर के 
धआादेश-पत्र से ही स्पष्ट हो सकती है जहाँ गबनेर को यह आदेश हूँ कि वह इस 
बात को ध्यान रखकर बहुमत वाले दल के नेता की सलाह से ऐसे व्यक्ति 
झपने मंद्री मंट्ल में रख जिनमें सम्मिलित उत्तरदायित्द रहे | 
मंटल एक एबाई होकर धारा-सभा का विश्वास-पात्र हो । इसी आदेश-पत्र 
में गबनर को यह भी धादेश है कि दह इन ऊंत्री मंडलों में अल्पर 
दो हज तक हो रुके स्थान देवे। यह शर्ते रुम्मिलित उत्तरदायित्द के सिदान्त 
ये: प्रतिकूल है घोर इसके कारण बडुमट बाले दल दा संगबित मंत्री मंडल 


नहीं घन सबाठा पिर मंदी मंडलो दा निर्मार नेता ऋाजर जिसपर 
नहीं बन सबठा है| फिर मंदी मंडलों वा नमाए नता ऋार उसल्‍्दा टज् था 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


अन्य दलों के नेताओं के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर है उसमें गवर्नर (वाह्म- 
शक्ति) का हस्तक्षेप विश्वसनीय मंत्री मंडल के निर्माण में वाधा उपस्थित 
कर सकती दै | 

परन्तु गवर्नर ने सदेव ही (सीमाप्रान्त के प्रारंभिक मंत्री मंडल को 
छोड़कर ) बहुमत दल के नेता को बुलाकर उसे मंत्री मंडल बनाने का काम 
सौंपा है ओर किसी भी प्रान्त में उसने नेता द्वारा प्रस्तावित नामों में उलद- 
फेर करने की चेष्टा नहीं की । अ्रव्पसंख्यकों की समस्या भी केवल भध्यप्रान्त 
में आई, जब वहाँ के मंत्री मंडल से श्री शरीफ़ महोदय ने अपना पद त्याग 
दिया ओर वह के मंत्री मंडल ने किसी भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया । 
मुस्लिम लीग ने इसकी कड़ी आलोचना की परन्तु गवनर ने हस्तत्ञेप करने की 
बात नहीं सोची | उस समय से प्रधान मंत्री को अपने मंत्री मंडल बनाने में 
पूर्ण स्वतंत्रता देना ही एक परम्परा चल पढ़ी है । 

प्रधान मंत्री का नाम भी न तो एक्ट में आता है श्र न आरदेश-पत्र में ! 
मज़दूर दल ने हाउस आफ़ कामस्स में यह चाहा भी था कि आदेश-पत्न में 
प्रधान मंत्री का भी ज़िक्र कर दिया जावे परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसकी नाहीं 
कर दी । इस नाहीं के होते हुए भी श्राज हमारे यहाँ “अधान मंत्री? शब्द 
का पूर्ण चलन दी गया है। 

प्रधान मंत्री के नेतृत्व में बाधा डालने बाली एक्ट की ५० (२) वीं धारा 
है जिसके कारण गवर्नर अपने स्वतंत्र अधिकार में मंत्री मंडलों की बैठक में 
सभापति का स्थान अहण कर सकता है। आशा यद की जाती थी कि गवर्मर 
इंगलेंड के सम्राट की तरह इस धारा की उपेक्षा करेंगे श्रीर इन बैठकों में 
सम्मिलित न होदेंगे । उस समय आपसे ही आप प्रधान मंत्री वैठक का भी 
प्रधान रद्दा करेगा | परन्तु गवर्नर वराबर इन बैठकों में आते ही रदे । उनके 
सामने मंत्रियों का पारस्परिक मतभेद होना मंडलीक शासनों के सिद्धान्त के 
प्रतिकूल है | मंत्रियों को अपने शासक के सामने पूर्ण संगठित रूप में ही जाना 
चाहिये इस कारण अनियमित ( [प्रताणा& ) बैठकों का- सिलसिला चल 

गया जिनमें मंत्री मिन्ष-मिन्न विपयों पर पूण विकास के बाद एकमत पर पहुँच 


- 
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जाते हैं। इसी सत को वे नियमित बैठकों में गवर्नर के सामने रखा करते है। ये 
अनियमित बैठक भी शासन की स्वाभाविक कार्य-पद्धति में शामिल हो गई हैं। 
प्रान्तीय शासन-काल में विधान के बाहर एक नई बाह्यशक्ति का 
भी जन्म हुआ है जिसने प्रान्तीय शासन में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया 
है| यह बाह्य शक्ति देश के राजनैतिक दलों की पार्लियामेंटरी कमेटी 
या हाई कमांड है | कांग्रेस हाई कमांड का काम बड़ा मदत्वशाली 
रहा है । मंत्री मंडलों के मंत्री नतो गवनेर को ही उत्तरदायी हैं, न 
प्रधान मंत्री को, ओर न धारा-सभा को--वे वास्तव में श्रपने दल को उत्तर- 
दायी हैं | मध्यप्रान्त को खरे-घटना में कांग्रेस का प्रभुत्व देखने को मिला था | 
टाक्टर खरे के प्रधान मंत्री बनने पर उनकी नीति से असेम्बली के कांग्रेस-दल 
में पारंभ से ज्ञोभ बढ़ने लगा | १६१८ की मई में खरे मंत्री मंडल के चार 
मंत्रियों ने अपना स्तीफ़ा दे दिया परन्तु बाद में मध्यप्रान्तीय श्रसेम्बली के दल 
द्वारा यद तय हुश्मा कि डा० खरे बिना किसी विभाग के अध्यक्ष रहे प्रधान- 
मंत्री रहें | असेम्बली का यद निर्णय गुप्त रखा गया था और यह प्रगट किया 
गया था कि मंत्रियों के श्रापसी कड़े सब सुलक यये और मंत्री एक साथ 
काम करने को तैयार हो गये हैं। असेम्बली का निर्णय डाक्टर खरे के हठ के 
कारण कार्यानिवित न हो सका श्रौर १८ जुलाई को डाक्टर खरे ने अपने तीन 
विरोधी मंत्रियों को लिखा कि क्या वे प्रधान मंत्री के स्तीफा देने पर मंडलीक 
शासन दे परम्परानुसार श्पना त्याग-पत्र भी दगे। इन तीन में से दो मंत्रियों 
वा उत्तर था कि कांग्रेस की कार्यकारिणी कुछ दिनों में मिलने वाली है ऋर 
हम उस दल को दिये हुए वचन से दाध्य हैँ. ऋतएव हस दिना छांग्रेस-कार्य-: 
बारिणी की झाशा के; शझ्पना त्याग-पत्र नहीं दे सकते | २० तार्सस़ को डाक्टर 
खरे मे स्तीफा दे दिया। उसी दिन गवर्नर ने हन तीनो मंत्रियों को इलादा 
परन्तु श्नवाग बर्ती उत्तर था कि दे दिना बांग्रेल वी दबिंग कमेटी के ऋादेश 
ऐल्टपना स्वीएा नहीं दे सकते | शाम को इन दीनों मंत्ियों ने रदनर को 


लेखा शिसे ये ऋंश मतत्वएण के 
लेखा किसके ५ अंश सरतल्एरख ६ :-+- 


नम, 


धघ्दा ए्मने रः दोपर नर क्षो ध्ययकों दतलाया 
“जता एमने शा ज एपहर दा ध्ारदा दतटलाया ४६४ 


प्रान्तीय स्वायद शासन 


..कतेब्य कांग्रेस और जहाँ-जहाँ कांग्रेस मंत्री मंडल है वहाँ के मंत्री मंडलों की 
- भारात्मक कार्यवाही को संचालित करने वाली कांग्रेस की संस्था को है। हस 
लोगों ने कांग्रेस के कहने से काम प्रारंभ किया था और उसी के आदेश से 
काम कर रहे हैं| यद्यपि हम इस परम्परा का महत्व समभते हैं कि प्रधान- 
मंत्री के साथियों को उसकी श्राज्ञानुसार स्तीफ़ा दे देना चाहिये फिर भी हम 
यही कहना चाहते हैं कि हमने जो उत्तरदायित्व कांग्रेंस के स्पष्ट आदेश के 
कारण लिया है उसे हम स्वतंत्रता पूर्वक एक तरफ़ नहीं टाल सकते |७ 

बाद में डाक्टर खरे ने फिर अपना दूसरा मंत्री मंडल बनाया परन्तु दूसरे 
ही दिन उन्हें अपना पद त्याग करना पड़ा | त्याग-पन्र में लिखा था :-.- 

“अपने पद त्याग और नये मंत्री मंडल बनाने के समय से ही मुझे कांग्रेस 
के प्रेसीडंट और कांग्रेस-पालियामेंटरी-सब-कमेटी के सलाह लेने का मौका 
मिला है। इस सलाह के फल-स्वरूप मुझे यह ज्ञात हुआ कि अपना स्तीफ़ा 
देने श्रीर नये मंत्री मंडल बनाने में हमने जल्दवाज़ी को और सोचने में भूल 
की | इस कारण में अपना और अपने साथियों का त्याग-पत्र भेज रहा हूँ।? - 

कांग्रेस चर्किंग कमेटी ने पं० रविशंकर शुक्र को नया नेता बनाया श्रौर 
२६ छुलाई को उनके प्रधान मंत्रित्व में दूसरा मंत्री मंडल वन गया | 

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ग्रभुता इस घटना से मालूम दो सकती है। 
परन्‍चु यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के मंत्री अपने निर्वाचकों तक को 
उत्तरदायी नहीं रहे । परन्तु यह भूल न होना चाहिये क्योंकि कांग्रेस ही वास्तव 
में निर्वाचकों की प्रतिनिधित्व करती है | डाक्टर खरे या अन्य कोई सदस्य 
इसलिये धारा-तभा का सदस्य है कि उसे कांग्रेस ने खड़ा किया है--बह 
श्रपने व्यक्तिगत रूप से सदस्य नहीं हो सकता | इस रूप में यह कहना ठीक 
न होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्वाचकों के हक को भी छीन लिया | 

सश् प्रान्त के श्री शरीफ़ का भी स्तीफ़ा कांग्रेस की बर्किता कमेटी की 
आडानुसार हुआ था। « 

कांग्रेस दल की इस ग्रमुता ने सभी कांग्रेस मंत्री मंडल वाले प्रान्तों को 
एक ही नीति में बाँध दिया या । इस कारण वे गवर्नर जनरल के विरुद्ध तक 


परिशिष्ट श्श्र 


राजनैतिक दंदियों के मामले में बढ़ी सफलता से खड़े हो सके | 

एधर लीग ने भी बंगाल, सिंध में अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयज्ञ बरावर 
किया है। लीग को कुछ-कुछ सफलता भी मिली दे परन्तु उतनी नहीं जितनी 
कांग्रेस को | श्सका सब से बड़ा कारण प्रान्तीय धारा-सभा में लीग के प्रभृत्व 
की कमी है। श्रप्रेल १६४४ को तो पंजाब में लीग को अपने मुं ह की खानी 
पड़ी थी। 

यहाँ दो बाते स्पीकर दे विषय में और कह देना ठीक होगा। ह॒ग्लेंड में 
हाउस शआाफ कामन्स का स्पीकर इस पद पर शआ आते ही श्रपनी दलबन्दी छोड़ 
देता है और वह निष्पक्ष हो कामन्स की कार्यवाही करता रहता ऐ । प्मेरिदा 
श्र फ्रांस में स्पीकर श्रपनी दलवंदी नहीं छोड़ते--वे अपने दल के लोगों को 
श्रधिक सहूलियते देते हैं श्रौर उनका निर्णय पक्तपात रहित नहीं होता इस कारण 
एंस्लेंड के स्पीकर दलों वेः बहुमत बदलने पर बदलते नहीं; परन्तु प्रमेरिका 
श्रौर फ्रांस में स्पीकर भिन्न-भिन्न दलों के बहुमत बदलने पर बदलते रहते हैं। 
भारतीय प्रान्तों के स्पीकर के विषय में श्रभी कुछ नहीं कहा जा सकता । हाँ, 
पुरपोच्दास टंडन जी का यह वक्तव्य महत्वशाली है कि “मैं अतेम्बली की 
बैठकों में पूर्ण निष्पक्ष रूप से काम करूँगा परन्ठु बाहर मैं कांग्रेस का सदस्य 
हूँ क्लौर दांग्रेस दा सदस्य रूँगा |” अन्य प्रान्तों फे स्पीकर भी किसी दल- 
बंदी में पँसे नहीं सुने गये | छझागे की बातें भविष्य के गर्भ में हैं | 


परिशिष्ठ (३) 


कार्य विभाजन 


प्रत्येक संघ राज्य में संघ सरकार और उसके अंगों का कार्यक्षेत्र निश्चित. 
करने के लिये शासन संबंधी विषयों का विभाजन शासन विधान दारा कर 
दिया जाता है। इस संबंध में दो मुख्य सिद्धान्त हैँ :-- 

(१) कुछ संघ राज्यों में संघ राज्य का कार्यक्षेत्र निश्चित कर दिया 
जाता है और शेप विषय संघातरित राज्यों के आघीन छोड़ दिये जाते हैं, 
जैसा संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया श्रौर स्विट्ज़॒स्‍लेंड में है। (२) 
कुछ संघ राज्य में संघातरित राज्यों का कार्यक्षेत्र नेश्चित कर दिया जाता है 
ओर शेप विपय संघ के आधीन छोड़ दिये जाते है जैसा कनेडा में | परंठु 
इनमें से कोई सिद्धान्त भारतवर्ष में लागू नहीं हो सका है. । भारतीय सिद्धान्त 
को समकाते हुए सर सेमुअल होर ने हाउस आफ कामन्स में कहा था कि 
“यदि एक ही देवी बनाना संभव हो सकता तो इम लोगों को बड़ी खुशी 
द्वोती, परंतु दुर्माग्य वश, अन्य भारतीय समस्याओं के समान, जब हम अपनी 
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परिशिष्ट ६१३ 


श्ब्छा को कार्यान्वित करने को उतारू हुए तो हमें यह बात असंभव दिखी | 
हमें मालूम छुआ कि इस विषय में भारतीय विचारों में निश्चित मतभेद है 
साधारणतः हिन्दू वेन्द्र को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और मुसलमान 
प्रान्तों को ... ...हिन्दुओं की दरख्वास्त (॥ शाशध्षाते ) थी कि शअ्रवशिष्ट 
विपय केन्द्र को दिये जाबे और मुसलमान भी उतने ही ज़ोर से दरख्वास्त कर 
रहे ये कि अ्रवशिष्ट विषय प्रान्तों को दिये जावे? इस कारण १६३५ के एक्ट 
में तीन सूचियाँ बनाई गई हैं. (१) संघीय सूची इसमें पूरे भारत से संबंध 
रखने वाले विपय रखे गये हैं ॥ इन विपयों पर केवल संघीय धारासभा ही 
नियम बना सकती है ओर ये संघीय सरकार द्वारा शासित होते हैं। (२) 
प्रान्तीय विषयों की सूची शासन के स्थानीय विषयों से संबंध रखती है और 
इन विषयों पर साधारणतः प्रान्तीय घारासभा ही नियम बनाती है। भीपण 
संकट वे; समय ( युद्ध वा विद्रोह के अ्रवसर पर ) गबनर जनरल के कहने पर, 
था दोयाश्रधिक प्रान्तों की धारा सम की विनय पर संघीय धारा सभा भी 
एन विप्यों पर नियस बना सकती है । चीफ़ कमिश्नरों के प्रान्तों के लिये जहाँ 
घारा सभाये नहीं हैं संघीय धारा सभा ही नियम बनाती है । श्न परिस्थिति 
को छोड़ कर प्रान्तीय विपयों पर प्रान्तीय सरकार ओर प्रान्दीय व्यवस्थापक 
मंटलों वा पूण श्रधिकार होता है | (३ ) संयुक्त या सम्मिलित विषय दची 
में वे विषय रखे गये है जिनके शासन या नियमों में देश भर में एक ती नीति 
वा होना आवश्यक तो है परन्द जिनमें स्थानीय परिस्थितियों के कारण थोड़ी 
बहुत मित्नता भी हो सकती हैं। न विपयो में संघीय ओर प्रान्तीय दोनों 
शरा सभाश्रों को नियम बनाने का ऋधिकार है परन्ठ यदि कोई प्रान्तीय 
नियम था उसवी कोई धारा रंधीय नियम से घसंगत होता है ती प्रान्तोय 
नियम या दर धारा हटा दी जाती है। परंद यदि ऐसा घतंगत नियम शदनर 
जनरल या ठप्ताट दे विचार दे: लिये सुरद्धित हो उनकी स्वीकृति पा इुका है तो 
पिरोधी होते हुये थी बट नियम उस गान्द में लागू रहता है। सम्मिलित दची 


घट दिपय ए्मेश संप किया लक अल न अर मल! साउडे 
फे विषय एमेशा सठंए शोर उसके अंगों में नागा 
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प्रान्तीय स्वायत्त शासन 


रखना ही नहीं चाहिये । भारतवर्ष की सम्मिलित सूची में ३६ विषय रखे गये 
हैँ ग़ोलमेज़ परिषदों और ज्वाइंट पालियामेंटरी कमेटी में इन विषयों के 
ऊपर बड़ो विवाद हुआ था वास्तव में सम्मिलित सूची के सब विषय 
प्रायः प्रान्तीय हैं परन्तु जो सम्मिलित सूची में केवल इसीलिये रखे 
गये हैं कि पूरे भारतवर्ष में इन विषयों के शासन भें एक.सी नीति हो। 
(४ ) जहाँ तक संभव होता है प्रायः सभी शासन विषय उपयुक्त तीन 
सूचियों में रख दिये जाते हें परन्ठु पूर्ण सतकता रखते हुए भी कुछ शासन 
विपय छूट सकते हैं या कोई विषय जो अभी महत्व का न हो आगे चल कर 
महत्वशाली बन जा सकता है | इन सब विषयों को अ्रवशिष्ट विषय कह सकते 
हैँ) इन विषयों के संबंध में गवर्नर जनरल अपने स्वतंत्र अधिकार से निर्णय 
कर जनता को सूचना देगा कि कौन सा विषय संघ द्वारा शासित होगा और 
कौनसा प्रान्त ६।श। 


ये भिन्न २ सूचियाँ इस प्रकार हैं:+- 


(अ) संघीय विपयों की सूची)-- 

(१) प्रान्तीय सशञ्र॒ पुलिस और देशी राज्यों की फ़ौज को छोड़ कर 
समस्त जल थल और नभ सेना (२) फ़ौजी छावनियां और फ़ौजी कारबार 
(३) पर-राष्ट्र-संवंध (४) ईसाई धर्म ओर यूरोपियन क़त्रिस्तान (५) मुद्रा वा 
टकसाल (६) संघीय सावंजनिक ऋण (७) डाक तार, टेलीफोन आदि (८) 
संघीय नौकरियाँ, संघीय पब्लिक सर्विस कमीशन (६) संघीय आय से दी जाने 
वाली पेंशन) (१०) संघीय सम्पत्ति, निर्माण कार्य ज़मीन वा इमारतें (११) 
संघीय आर्थिक सहायता पाने वाली इम्पीरियल लाइब्र री, विक्टोरिया मेमोरियल 
आदि (१२) अन्बेषण वा उद्योग संबंधी या विशेष-विषय अध्ययनाथ संस्याये- 
(१३) काशी और अलीगढ़ के विश्वविद्यालय(१४)मूगर्भ विद्या, वनस्पति शा 
वा जन्त॒शात्् संबंधी सिंदावलोकन (१५) पुरानी ऐतिदासिक इमारतें (१६) 
मदु म शुमारी (१७) देश में आने जाने वाले विदेशी वा भारत .के बाहर तीर्य 
करने वालों के नियमादि (१८) बंदरगाद के अस्पताल (१६) आयात निर्यात 


पंरिशिष्ट श्श्पू 
शावागमन संबंधी 


(२०) संघीय रेलवे (२१) छहाज़ी कारबार (२२) प्रमुख बंदरगाह 
(२३) देशीय जल सीमा के बाहर मछलियों का शिकार (२४) दवाई जहाज वा 


टवाई अड (२४) लाइट हाउस (२६) जल ओर वायुवान द्वारा मुसाफिरों का 
सामान का ज्ञाना जाना | 


व्यवसाय संबंधी 


(२७) कापीराइट (२८) चेक आदि (२६) युद्ध की सामग्री (३०) विस्शेव्क 
पदार्थ (११) निर्याव के लिये अफ्रीम उत्पादन (३२) पेट्रोल (३३) कारपोरे- 
शन (१४) उद्योग धंधों की उन्नति (१५) खान ओर तेल के दुद्यों में काम परम 
बरने वाले मज़दूरों की रक्षा (१६) खान, तेल के कुएं! और खनिज़ पदाथ 
(३७) हंस्योरंस (६८) वेक | 
शासन संबंधी 


(४६) ब्रिव्शि सारत के किसी ज्ञेत्र की पुलिस के अधिकारों का किसी 
दूसर गबनर था चीफ़ कमिश्नर के प्रास्तों में उनवी आशा से प्रसार 
(४०) संघीय धारा सभाओं के छुनाव (४१) संघीय मंत्रियों ओर व्यवस्थापक 
पटल की दोनों सभाओं के- अ्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ठदस्थों के वेतन भत्तों 
शादि (४२) एस उदी में दिये गये दिपयो के सम्दन्ध में किये गये श्रप्राध 
४३) संघीय यूदी के; विषय तम्बन्धी जाचि झोर तत्ससखवन्धी आंकड़े 


थी आंकड़े । 


| 0 


पर दम 4२ 
प्रध संदंधी 


(४शो दादा निर्यात बर (४५) पीने दाली शराब, धअषफ्नीम और शराद 
दष्ठित दृदाहयों दा हुद्ार दा स्ण्ग्री दो ह्ाह्दार सासट मे बनदन दाह 
म्दावूः प्रौर घन्‍्य प्रवार वी चीज़ो का टेंकस (४६) वॉसपोरेशन टेक्स 
£ह्) समा ६ प्र सर [ह्टरा (४६) विदेशियों 8 दो ब्ाब्ह्क बत्ान दा 


पिया वा होल वी प्यदस्था कालि275फकतक>-- ० 2 
॥े (४०) टदक दाह दय ५७६५ ९५५ (४ भी "5० ७ ३०३ ३५ धगदाण्म्य (£ (५६:४७ «]) (४२) 


प्रान्तीय स्वायतत शासन 


एशंची स्थित यूरोपियन पागलों का अस्पताल (५३) इस सूची से संबंधित विषयों 

“झ संघीय न्यायालय को छोड़, अन्य न्यायालयों के अधिकार और एक्ट के 
नव भाग में दी गई सीमा तक संघीय न्यायालयों के अधिकारों का प्रसार 
(५.४) कृषि संबंधी आय को छोड़ अन्य सभी प्रकार का आय कर (४४) कपि 
भूमि संबंधी पूँजी को छोड़ व्यक्तिगत वा कम्पनियों की पूँजी पर कर (४६) कृषि 
भूमि को छोड़ अन्य सम्पत्ति का उत्तराधिकार कर (५७) व्यवसाय संबंधी 
कागज़ातों पर लगने वाले स्टाम्प टिकटों की दर (५८) रेल वा वायु द्वारा लाये 
गये सामान वा मुसाफ़िरों पर चुगी (४६) न्यायालयों की फ़ीस छोड़कर इस 
सूची में दिये गये विषयों से संबंधित फ़ीस 


दूसरी खची ४ 
प्रान्तीय विषय 


(१) सेना को छोड़ कर सार्वजनिक शान्ति, संघीय न्यायालयों को छोड़ 
कर अन्य न्यायालयों का संगठन और उनकी फ्रीस, सावजनिक शान्ति के लिये 
नज़रबन्दी और नज़र बन्दियों की देख भाल (२) संघीय न्यायालय को छोड़ 
कर अन्य न्यायालयों का इस सूची के विषयों में निर्णय देने का अधिकार 
ओर माली (89ए९४७७) अ्रदालतों की कार्य पद्धत्ति (३) पुलिस, मय रेलवे 
वा आम पुलिस के (४) जेल, सुधार शह आदि (५) प्रान्त का सावंजनिक ऋण 
(६) प्रान्तीय नौकरियाँ और प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कसीशन (७) थ्रान्तीय 
आब स॑ दी जाने वाली पशन (८) प्रान्तीय सरकार के आधीन भूमि, इमारतें 
ओर निर्माण कार्य (६) जबरन भूमि पर अधिकार करना (१०) प्रान्तीय 
सरकार के आधीन पुस्तकालय ओर अजायबधर (१५) प्रान्तीय व्यवस्थापक 
मंडल का निर्वाचन (१२) प्रान्तीय मंत्रियों द्वारा सभा के अध्यक्षों वा उपा- 
घ्यक्षों ओर रुदस्थों का चेतन ओर भी आदि (१३) स्थानीय स्वराज्य की 
रुंस्पाये (१४) सावंजनिक स्वास्थ और स्वच्छुता, अस्पताल, जीवन मरण का 
' लेखा (१४) तीर्थ स्थान (१६)कत्रिस्तान (१७) शिक्षा (श८ोश्रावागमन के साधन 
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(१६)श्नाबपासी, सड़कें, पुल, घाट आदि नहर,बाँघ ग्रादि (२०) कृषि, कृषि शिक्षा, 
थ्रन्वेषण, पशु चिकित्सा और कांजी हाउस (२१) भूमि पर अधिकार, लगान 
की व्यवस्था, और ज़मीदारों ओर किसानों का परस्पर संबंध, कोट आफ वाडस 
(२२) जंगल (२३) संघीय अधिकारों को छोड़कर खान और तेल के छुत्रों का 
नियंत्रण (२४) मछलियों का शिकार (२५) जंगली पशु पक्षियों की रक्ता 
(२६) गेस ओर गैस के कारखाने (२७) प्रान्तीय वाणिज्य व्यवसाय, मेले, 
बाज़ार और महाजनी (२८) सर्राय (२६) माल का उत्पादन और वितरण 
कौर संघीय अधिकारों के श्रन्तगत्‌ उद्योंग-धंधों की वृद्धि (१०) खाद्य पदार्थों 
में मिलावट, तौल ओर माप (३१) अ्रफ़ीम को छोड़कर शराब झौर अन्य 
मादक द्वव्यों का उत्पादन वा क्रय विक्रय (३२) वेकारों श्रौर गरीबों की सहा- 
यता (३३) संघीय सूची में दिये कारपोरेशन के अलावा दूसरे कारपोरेशन (३४) 
दान और दान देने वाली संस्थाये (३४) सिनेमा ओर नाटक घर, अन्य कार- 
पोरेशन का नियंत्रण आदि, धार्मिक, साहित्यक ओर वैज्ञानिक संस्थायें; सह- 
कारी समितियाँ (३६) जुआ और सटे बाज़ी (३७) प्रान्तीय विषयों संबंधी 
अपराधे (३८) प्रान्तीय विपयों सम्बन्धी जाँच ओर तत्सम्वन्धी आंकड़े | 


प्रान्तीय श्र 


(३६) लगान (४०) आवकारी, शराव, गाँजला ओर मादक दस्वु मिप्रित 
ददाइयो छोर शझ्लार दरुदुओं पर टकक्‍्स (४१) इझृपि सम्दन्धी आय पर टैक्‍स 
(४२) भूमि दया एमारदों पर टेक्स (४) कृषि भूमि का उतक्तराधिवार टैक्‍स 
(४४) खानत पदाघा पर टक्‍्स (४४५) व्यक्ति कर (€पूतरी9007 |85) (४६) 
व्यातार छोर पेशो पर लगने दालह्ा टेक्‍्स (४७) पशुओं छोर किश्तियों पर 
रेस (४८ सामान के बेचने दा दिशापन पर टेक्स (४६) हड्डी (५०) झेल 
तम्माशो, डुच्चा दा रद्ये पर टेक्स (४९१) संघीय रची में दिये गये कागज़ारों 
दे; घलादा छन्प बारणज़ारों एर स्थम्प (४२) जलमा् बर (श्र) मा दर 


ज 
(४४) न्यायाक्वयों पी ऐील छोड़कर दस सदी दे; दिपयों पर प्रीस | 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन 
सूची तीसरी 


सम्मिलित विषय 
भाग १ 


(१) फ़ौजदारी कानून (२) फ़ौजदारी कार्य पद्धति (३) बंदियों और 
अपराधियों का एक प्रान्त अथवा संघातरित अंग से दूसरे प्रान्‍्त अ्रथवा अंग 
में भेजा जाना (४) दीवानी काय पद्धति; किसी प्रान्त के टक्‍्स अथवा माल- 
शुज़ारी का वह भाग जो प्रान्त के वाहर वसूल किया जाता है (४) गवाही था 
शपथ तथा न्याय-कार्य पद्धति (६) विवाह वा तलाक; (७) कृषि भूमि के 
अतिरिक्त अन्य प्रकार की वसीयते ओर उत्तराधिकार (८) कृपि भूमि के अति- 
रिक्त अन्य प्रकार के माल का अधिकार परिवतन ओर दस्तावेज़ों की 
रजिस्ट्री (६) ट्रस्ट ओर उनके ट्रस्टी (१०) कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार के इकरारनामें (११) समभोता (&फां ४४४०॥) (१२) दिवाला 
(१३) पहिली ओर दूसरी सूची में सम्मिलित अपराधों को छोड़ कर अन्य अप- 
राध जिन पर कार्यवाही हो सकती हो (१४) इस सूची के सम्बन्ध रखने वाले 
विषयों में संघीय न्यायालय के अधिकार छोड़ कर अन्य अदालतों के अधि- 
कार वा कार्य क्षेत्र (१५) स्टाम्प (१६) वकालत डाक्टरी वा अन्य पेशे (१७) 
समाचार पत्र पत्रिकाये” और छापाख़ाने (१८) पागलख़ाने (१६) विप ओर 

वेपेले पदाथ (२०) मशीन से चलने वाली सवारियाँ (२१) भाफ़ की मशीने 
(9००78) (२२) पशु निर्देयता निवारण(२३) यूरोपियनों की घुमक्कड़ वाजी 
(५४९2/8॥0५ ) (२४) इस सूची सम्बन्धी जांच ओर तत्सम्बन्धी आंकड़े 
(२५) न्यायालयों की फ़ीस छोड़ कर सम्मिलित विपयों पर फ्रीस | 


भसाग २ 


(२६) कारखाने (२७) मज़दूरों की दशा सुधार सम्बन्धी नियम (२८) 
वेकारी का बीमा (२६) ट्रंड यूनियन (मजदूर संघ) उद्योग धंधों ओर मजदूरों 
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के झगड़े (३०) छुतही बीमारियों की रोक (३१) बिजली (३२) आंतरिक 
जलमार्ग में चलने वाले जहाज़ सम्बन्धी नियम (३३) सिनेमा के फ़िल्मों की 
मंजूरी (३४) वे मनुष्य जो संघ द्वारा नज़रबन्द किये गये हैं (१५) इस सूची 
सम्बन्धी जांच वा तत्सम्बन्धी आंकड़े (१६) अदालतों की फ़ीस छोड्कर इन 
विषयों पर फ़ीस | 

इस कार्य विभाजन के साथ एक्ट में उन विषयों की भी सूची दी गई है 
जिन पर न तो संघ राज्य को अधिकार है ओर न प्रान्तों को। कुछ विषय 
ऐसे हैँ जिनके सम्बन्ध में गवनंर जनरल की पूर्व अनुमति आवश्यक है| 


प्रास्तीय स्वायत्त शासन 


प्ो० राजेश्वरप्साद अल, एप्त० ए० 
क्राइस्ट चर्च कालेज 
कानपुर 


: मूल्य १॥) 
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अपने 
प्रान्त के निवासियों 
को 


